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 लोक-सभा

 १४  284s

 लोक-सभा साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 समाचार  फिल्म  att  वकालत  चलचित्र

 rE ewee.  घरों  जोशी  :  कया  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९५५  के  दौरान
 में  कुल  कितनी  समाचार  फिल्म  तथा  कितने  वृतान्त  चलचित्रों  का  वितरण

 किया  गया  श्र

 क्या  भ्रनूज्ञप्ति  रखने  वालों  पर  कोई  शर्तें  लगाई  गई  हैं
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रो  (Sto  डिवीजन  द्वारा
 ८७,  जिन

 में  एक  पुरी

 लम्बाई  वाला  समाचार  चलचित्र  भी  सम्मिलित  वितरित किये  गये  हैं  ।  wea  भारतीय तथा  विदेशी

 अभिकरणों द्वारा  वितरित  समाचार  फिल्म  कौर  वृतान्त  चलचित्रों की  संख्या  के  बार ेमें  सरकार  को

 कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 श्रनुज्ञप्तियाँ  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  की  जाती  हैं  उनकी  शर्तों
 के

 बारे  में
 €  दिसम्बर

 १९४५४  को  पूछे  गये  तारांकित  ६८८
 के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  सभा  के  पटले  पर  रखे  गये  विस्तृत  विवरण

 की  are  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  |

 श्री  कृष्णाचाय जोशी  १९५४  के  झ्रांकड़ों  की  तुलना  में  ये  ब  कसे  हैं
 ?

 |  डा०  केसकर  १९४५४  के  झांकने  तो  मेरे  पास  नहीं  हैं  किन्तु  माननीय  सदस्य  को  मैं  यह  बता  देना

 चाहता  हूँ  कि  १९४५४  की  अपेक्षा  यह  संख्या  बहुत  अधिक  है  |

 कृष्णाचार्य  जोशी  :
 विदेशों

 में  हमारे  मिशनों को  कुल  कितने  किताबत  चलचित्र  तथा

 समाचार फिल्म  भेजे  गये  हैं
 ?

 केसकर :
 मेरे  पास  आंकड़े  तो  नहीं  हैं  किन्तु

 fart को  वही  वृतान्त  चलचित्र

 भेजे  जाते  हैं  जिनके  बारे  में  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  स्व
 wa

 विकृति
 दे

 देता  है
 ।

 --

 मूल  ast में

 १४०१
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 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  गवर्नमेंट ने  इस  बात  का  भी  पता  ama का  प्रयत्न  किया है  कौन

 कौन  वत
 चित्र  ऐसे  थे  जो

 कि
 ज्यादा  लोकप्रिय  सिद्ध  हुये  और  क्या  गवर्नमेंट  इसका  प्रयत्न  करेगी  कि  उसी

 तरह  के  वत  चित्र  श्र  भ्रमित  मात्रा  में  तैयार  किये  जायें
 ?

 केसकर  :  यह
 तो

 मालूम  हो  जाता  है  कि  कौन  कौन  से  ज्यादा  लोकप्रिय हुये  लेकिन  हर  बार

 उसी  प्रकार  के  चित्र  बनाना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  हर  एक  चित्र  की  जो  विचित्रता  उसी के  अनसार

 वह  चित्र  लोकप्रिय  होता  है  wie  इसलिये  हर  एक  चित्र  के  लिये  अलग  नियम  लगेंगे  कौर  इस  कारण  हर
 एक

 के  लिये  या  एक  ग्रूप  के  लिए  एक  नियम  बनाना  बहुत  कठिन है  ।

 खिलौना  उद्योग

 T¥QSRO  श्री  विभूति  मिश्र  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  खिलौना  उद्योग  के  विकास  के  लिये  सरकार  ने  कोई

 योजना  बनाई

 यदि  तो  कितना  धन  नियत  किया  गया  है  कौर  किस  प्रकार  के  खिलौनों  का  विकास

 किया  जायेगा  ?

 उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रकार की  योजनाएं

 बनाई हैं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  पर  अनुमानित  व्यय  38,50, 852  रुपये

 होगा  |  निधि  नियत  करने  से  ga  इन  योजनाओं  की  जांच  दस्तकारी  बोर्ड  द्वारा  की  जायेगी ।  योजनायें

 में  विभिन्न  प्रकार  के  खिलौनों  के  विकास  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 1  श्री  विनती मि  :  क्या  सरकार  ने  इस  बाते  का  भी  ध्यान  रक्खा  है  कि  जो  बाहर  से  यहां  पर  बहुत

 से  खिलौने  oa  वह  खिलौने  हिन्दुस्तान  में  ही  बनें  ताकि  हमारे  देश  का  पैसा  बाहर
 न

 जाये
 ?

 tat  सतीशचन्द्र  जैसे  जैसे  खिलौने  यहां  पर  बनने  लगेंगे  इस  उद्योग  में  प्रगति  वैसे

 वैसे  बाहर  से  खिलौनें  मंगाने  बंद  किये  जायेंगे  ।

 शी  विनती  यह  कहा  था  कि  जो  ah  बाहर  से  हमारे  देवा  में  खिलौने  ora  जोकि

 हिन्दुस्तान  में  नहीं  बनते  तो  क्या  उन  खिलौनों  को  हिन्दुस्तान  में  बनाये  जाने  की  भ्रोर  सरकार  का  ध्यान

 गया  है  जिससे  कि  हमारा  पैसा  बाहर  न  जाये
 ?

 Tot  सतीदाचन्द्र  जी  इसके  लिए  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  इस  उद्योग  की  उन्नति  करने  के

 लिये  रुपया  भी  रक्खा  गया  है  ।  स्टेट्स  गवर्नमेंट  ने  इसके  सम्बन्ध  में  स्कीमें  बनाई  सेंट्रल  गवर्नमेंट  स्वयं ह

 यह  काम  नहीं  करती  है  ।

 बी०  एस०  मुर्ति  हमारे  खिलौनों  को  विदेशों  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 जा  रही है  ?

 सतीदाचन्द्र  :  कितने  खिलौने  हमारे  देश  में  बनते  वे  यहाँ  की  मांग  पुरी  करने  के  लिये

 काफ़ी  नहीं  हैं  ।  लेकिन  जो  नुमाइशें  विदेशों  में  होती  उनमें  हमारे  देश  के  बने  खिलौने  भेजे  जाते  हैं  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  खिलौने  बनाने  का  काम  कुटीर तथा  छोटे  पैमाने के  उद्योग

 पर  छोड़  दिया  जायेगा  कौर  किसी  बड़े  उद्योग  को  खिलौने  बनाने  की  भ्राता  नहीं  दी  जायेगी
 ?

 मेरी  समझ  में  एक  बात प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 नहीं  रा
 आई  कि  माननीय  सदस्य  जब  खिलौनों  की  बात  करते  हैं  तो  उनका  afar  क्या

 है  ?
 बहुत

 tat  अंग्रेजी में
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 से  खिलौने  तो  sea  प्राविधिक स्तर  के  वे  उच्च  स्तरीय  जटिल  प्राविधिक छोटी  मशीने  होती  हैं  ।

 प्रायः  पुल  रानी  बनाने  के  खेल  लोग
 भ्रमित

 पंसद  करते  हैं ग्र ौर  बच्चे
 भी  उन

 खिलौनों
 को

 श्रमिक

 चाहते  हैं  ।  कुछ  कलापूर्ण  खिलौने  we  कुछ  प्राविधिक  प्रकार  के  खिलौने  भारत  में  बनाये  जाते  हैं  वे  बहुत

 wet  किस्म  के  होते  हैं  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  चाहे  हमारे  यहाँ  के  बाजारों  में  वें  पर्याप्त  मात्रा  में  हों  हवा

 नहीं  किन्तु  हमारे  कुछ  प्रकार  के,खिलौनों  की
 wer  दुसरे  देशों  में  बड़ी  प्रशंसा  की  जाती है

 इसमें  कोई  संदेह की  बात  नहीं  है
 कि

 चूंकि
 वें  कलापूर्ण  रुचि  के  होते  हैं  wa  उनको  वहाँ  भेजना

 चाहिये  ।  वे  सकते  कौर  कलापूर्ण  होते  हैं
 ।

 प्राविधिक  प्रकार  के  खिलौने  भी  यहां  बनाये  जा  रहे  हैं

 किन्तु  wa  दूसरे  देश  में  हम  से  बहुत  बढ़े  हुये हैं
 ।

 कोयला

 1*  १४२२.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :
 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयला

 की  किस्म  ait  उत्पादन  बढ़ाने  के  गैरसरकारी कोयला  खदानों  को  क्या  सुविधायें  देने का

 विचार है  ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )
 :

 सुयोजित  आधार
 पर  यातायात  सुविधाओं  की  जिनमें

 रेलवे  साइडिंग  भी  व्यवस्था  की  जायगी  |  कोयला  बोर्ड  ने  कोयला  इकट्टा  करने  के  लिये  सहायता  देने  के

 प्रदर  पर  फिर  से  विचार  करने  के  लिये  कभी  हाल  में  एक  समिति
 की

 नियुक्ति  की  है
 ।  खनिकों के  लिये

 कले  राज  सहायता  प्राप्त  गृहनिर्माण  की  पर्याप्त  व्यवस्था  है  ।  कौर  श्रमिकों  के  गृहनिर्माण  के  लिये  अधिक

 वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना  विचाराधीन  है  ।

 उन  कोयला  खदानों  को
 जो

 कोयले
 की

 किस्म  को  सुधारने
 की  दृष्टि से  कोयला  धोती  कोयला

 का  मूल्य  बढ़ाने  का  दिया  जायेगा  ताकि  धुलाई  का  मूल्य  निकल  जाये  |  सरकार  की  स्वीकृति  से

 धुलाई के संसाधन लगाने के  संसाधन  लगाने  के  लिये  ऋण  के  प्रार्थना  पत्रों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  एस०
 ato

 सामन्त
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  है  कि  कोयला  इकट्ठा  करने  के  लिये  सरकार

 ब्सि ग़रसरकार  कोयला  उद्योग  को  सहायता  देगी  |  क्या  कोयला  के  साथ  रेत  भ्रमणा  चूरा  इकट्ठा  करने  के

 लिये  कोई  अ्रधिकतम  मात्रा  निश़्चित  की  गई  है  ?

 1  श्री  सती दा चन्द्र  :
 इकट्ठा  करने  के  लिये  सहायता  आजकल

 दी
 जा  रही  है

 |
 उत्पादन  बढ़ाने

 की
 दृष्टि

 से  आगामी  योजना  काल  में  अधिक  इकट्टा  करने  के  लिये  सहायता  की  व्यवस्था  करने  के  eq  पर  कोयला

 बोर्ड  जांच
 कर

 रहा  है
 ।

 इस  कार्य  के  लिये  एक  समिति
 की

 नियुक्ति  कर  दी गई  है  ।

 Tat  एस०  सी०  सामन्त  मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  समिति  की  सिफारिशों  के  ware  पर  जिन

 छोटी  खदानों  को  मिलाया  जा  रहा  है  क्या  उनका  उत्पादन  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  गैर  सरकारी

 उपक्रम  के  लिये  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  उसमें  सम्मिलित  किया  जायेगा  ?

 श्री  सतीदाचन्द्र  :  जी  हाँ  ।  उसमें  गिना  जायेगा  ।

 श्री  पी०
 ato

 बोस
 :  क्या यह  सच  है

 कि  कोयला  इकट्टा  करने  के  प्रबन्धों को  छोटी  खदानें

 स्वीकार  नहीं  कर  रही *हैं  ?

 सतीशचन्द्र
 :

 जी  हाँ
 ।

 यह  सच  है
 कि  सभी  खदानें  इस  सम्बन्ध  में  सभी  नियमों  को  नहीं  मान न १५  OS

 सकतीं
 |

 कोयला  इक्ट्ठा  करने  के  झ्रावश्यकतानुसार सहायता  देने  के  लिये  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  क्या
 सरकार  धातु

 शोधक  कोयले
 का

 उत्पादन  करने  के  लिये  ग़ैर  सरकारी

 उपक्रमों
 को  अर  सहायता  देने  के  लिये

 कोई  व्यवस्था
 कर

 रही  है

 भरे  में
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 tat  धुलाई  का  कारखाना  बनाने  के  लिये  प्रार्थनापत्रों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 जायेगा  उद्योग  खनिज  सम्बन्धी  झ्राधुनिकतम  उपायों  का  उपयोग  करेगा  ।

 श्रन्टाकटिक

 १४२३.
 श्री  एस०  ato  रॉस स्वामी :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  कार्यक्रम  में  श्रन्टाकंटिक  के  प्रदान को

 सम्मिलित करने  पर  ज़ोर  दिया

 यदि  तो  भारत  द्वारा  कौन  सी  विशिष्ट  बातें  उठाई  जायेगी

 (7)  क्या  भारत  विचार  शन्टाकंटिक  में  वैसा  ही  न्यास  बनाने का  है  जैसाकि  कुछ  देशों में

 संयुक्त  राष्ट्र  का  न्यास  होता  कौर

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भू-भौतिकी  वर्ष  2EYO-NG  के  लिये  भारत  का  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  प्रति  खां  )  a

 तथा
 सम्पूर्ण  प्रश्न  के  विभिन्न  पतलूनों  पर  सक्रिय  रूप  से  सरकार  विचार  कर  रही

 है  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  शीघ्र  ही  संयुक्त  राष्ट्र  को  पेश  किया  जायेगा  |

 ्रन्तर्राष्ट्रीय  भू-भौतिकी  वर्ष  के  लिये  भारतवर्ष  ने  एक  कार्यक्रम  बना  लिया  है  जिसमें  सरकारी

 संगठनो  तथा  विश्वविद्यालयों के  बहुत  से  वैज्ञानिक  भाग  लेंगे
 |

 वर्तमान  योजना  के  भ्रनुसार  भारत  के  लगभग

 तीस  स्टेशन  इस  कार्यक्रम  में  भाग  लेंगे  जो  भौतिकी  के  विभिन्न  अंगो  जैसे  भ्रन्तरिक्ष

 att  vary  सूर्य  सम्बन्धी  wera  कौर

 भूकम्प  भूकम्पयाकर्षण  माप  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  बड़े  देशों  grat  अंटार्कटिक  में  जो  विरोधी  दावे  किये  जा  रहे  हैं  उनके

 सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  कहा  जा  चुका है  कि  संयुक्त

 राष्ट्र को  निर्देश  करने  के  कारण  उस  विज्ञापन  में  दिये  हैं  जो  तैयार  किया  जा  रहा  है
 ।

 स्थूल  रूप  से  मैं  कह

 दूं  कि  हम  किसी  के  अधिकारों  को  चुनौती  नहीं  दे  रहे  हैं
 ।

 कुछ  देश  कहते  हैं  कि  उनके  कुछ  भ्र धि कार हैं  ।

 हम  उस  का  विरोध  नहीं  करते  हैं  परन्तु  यह  महत्वपूर्ण  विषय  हो  गया  है  वहाँ  पर  झ्राणविक  शस्त्रों

 दि  के  प्रयोग  किये  जाने  की  संभावना  है  इसलिये  हमारा  विचार  है  कि  इसपर  संयुक्त  राष्ट्र  को  विचार

 करना  चाहिये  कौर  उसे  ऐसी  श्रत्यस्थित  दशा  में  नहीं  छोड़ना  चाहिये  जिसमें  कि  देश  उसे  हथियाने का

 प्रयत्न करते  हों  ।

 श्री  एस०  बी०  राम स्वामी :  कहा
 जाता  है  कि  श्रन्टाकंटिक  में  बहुत  खनिज

 हैं
 ग्रोवर

 य्रेनियम  विशेष  रूप  से  पाया  जाता  है  ।  क्या  सरकार  का  विचार  इस  हेतु  अन्तराष्ट्रीय  आयोग  स्थापित

 करने  का  है  कि  इस  क्षेत्र  के  खनिज  विश्व  के  सारे  देशों  को  मिलें
 |

 जवाहरलाल  नेहरू
 :  सरकार  श्रन्तर्राष्ट्री य

 आयोग  स्थापित  नहीं  करती
 !  श्रन्तर्राष्ट्रीय  निकाय

 इनकी  स्थापना  करते  हैं  ।  यह  ज़रा  नाजुक  मामला  है  क्योंकि  कुछ  देश  जो  श्रन्टाकंटिक  गये  हैं  वहाँ  या  उन

 क्षेत्रों  में  उन्होंने  कुछ  हित  स्थापित  कर  दिये  हैं
 ।

 यह  सुझाव  देना
 कि

 उन्हें  इन  हितों  से  वंचित  किया  जाना

 चाहिये  उचित  नहीं  है
 ।

 हम  किसी  देश  को  कोई  सुझाव  नहीं  देंगे  ।  हमने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  विषय
 के

 सारे  tena  पर  विचार  किया  जाये
 ।

 हम  वहां  किसी  देश  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  श्रन्टाकंटिक  में  विशेष

 रूप  से  झ्राणविक  शक्ति  के  खनिज  पायें  जाते  हैं  इसी  लिये  बहुत  से  देश  उस  कौर  आकर्षित  हो  रहे  हैं  ।  हमने

 सोचा
 कि  इसके  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्  में  चर्चा

 अच्छी  रहेंगी  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कामत  :  क्योंकि  va  श्रन्टाकंटिक के  ठंडे  श्र  झजण्ड  क्षेत्र  में  शीतयुद्ध  बढ़  रहा  है  क्या

 हमारे  प्रधानमंत्री  यह  देखेंगे  कि  पंचशील  के  सिद्धान्त  आक्रमण  न
 करना

 शादी  भी  वहां  पर  लाग  किये  जायें  ।  a  यदि  उसमें  हित  रखने  वाले  देश  पहले  से  ही

 पंच  दील  न  मानते  हों  तो  क्या  वे  उसे  पंचशील  के  नाम  पर  कपिल  करेंगे  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  हम  पहले  उष्ण  देशों  में
 पंचशील

 के  प्रयोग  पर  जोर  देने
 की  बात

 सोच रहे  हैं  ।

 कासलीवाल  :  इस  प्रस्थापना के  किये  जाने  के  बाद  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  हमारे  प्रतिनिधि

 मंडल  के  नेता  उन  कुछ  देशों  से  मिले  थे  जिनका  उस  क्षेत्र  में  हित  था  ।
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि
 इन

 देशों  की  विशेष  रूप  से  इंगलिस्तान  जिनके  अन्टार्कटिक में  प्रस्थापनाओओं के

 बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :
 संयुक्त  राष्ट्र  में

 विचार  करने
 सम्बन्धी  प्रस्थापना  के

 बारे  में

 चिली के  बारे  में  बहुत  आलोचना हुई  ।  उन्होंने  सोचा  कि  उन  चर्चाश्रों में  उनके  अधिकारों  का

 शायद  विरोध  किया  जाये  ।  हमने  उन्हें  श्राइवासन  दिया  कि  चिली  अथवा  भ्रर्जन्टाइना  के  afar

 का  विरोध  करनें  का  हमारा  विचार  नहीं  है  ।  हम  उनके  बीच  नहीं  शीरानी  चाहते  ।  क्योंकि  नई  बातें

 हो  रही  हैं  इसलिये  हमने  सोचा  कि  इस  पर  श  राष्ट  में  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 fat  कामत  :  राष्ट  में  इस  पर  विचार  कब  किया  जायेगा
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मुझे  मालूम नहीं  कि  विचार  कब  किया  जायेगा  ।  अथवा  यह  भविष्य

 में  किसी  निश्चत  तिथि  को  लिया  जायेगा  क्योंकि  उसमें  बहत  सी  भ्रमण  बातें  हैं  प्रभी  तो  केवल  aaa

 राष्ट्र  को  यह  सूचना
 दी

 गई  है  हम  यह  विषय  वहाँ  उठायेंगे  इसके  बाद  कुछ  विवरण  देना  पड़ेगा
 |

 श्री  बी०  एस०  ४»  इस  प्रश्न के  सम्बन्ध  में  बड़े  राष्ट्रों का  क्या  रुख  है
 ?

 क्या  प्रधान

 मंत्री  यह  बतला  सकते  हैं
 ?

 tat  जवाहरलाल नेहरू  :
 ठीक  उत्तर  देनें

 के  लिये  प्रत्येक  देश  की  स्थिति  जाननी  पड़ेगी

 परन्तु  इस  क्षेत्र  में  यूरेनियम  oie  जेसे  महत्वपूर्ण खनिज  बहुत  मात्रा  में  पाये  जाते  हैं  छोटे  बड़े
 rl  देश  इसमें  भाग  लेना  चाहेंगे  ?

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  क्या  भारत  का  श्रन्टाव ्य  जिद TGIpon  में  बद्ध  स्वत्व  है  श्र  सरकार  ने

 कोई  दावा  किया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  नहीं

 श्रप्पालम  उद्योग

 1*  १४२४.  श्री  गाडिलिगन  गौड़  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री यह यह  बत  नं

 की  DAT KK  करेंगे

 कि
 ७

 क्या
 यह

 सच  है  कि  सरकार
 ने

 I a cay
 में  श्रीपाल नामक  एक  स्वादिष्ट  भोजन

 के
 उत्पादन  क

 लिये  ऋण  की  स्वीकृति दी  है
 ?

 1
 उद्योग  मंत्री  जी  हाँ  ।  भ्र प्पा लम  उत्पादन  यूनिट  की  स्थापना  करने  के  लिये

 मद्रास  सरकार  को  १३,०९६  रुपयें  का  ऋण  स्वीकृत  किया  है  ।

 श्री  गाडिलिंगन  गौड़  :
 क्या  सरकार  को

 इस
 बात  का  ज्ञान  है  कि  की  कई  किस्में  जैसे

 अ्रमामी  arte  हैं  यहाँ  तक  कि  एक  किसम  भी  हैं  इनमें  से  किस  किस्म  को
 सरकार

 _  प्रोत्साहन  दे  रही  है
 |

 tae  अंगे प्रंग्रेजी में
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 श्री  कान नगों  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  मध्यवर्गीय  लोगों  अथवा  परिवारों  are  विशेषत

 स्त्रियों  को  नौकरी  देने  की  व्यसस्था  करने  का  है  |  किसी  विशेष  ब्रांड  को  अधिक  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा

 है  ।  दर  असल  बात  यह  है  कि  सस्ते  दाम  पर  eg  मिल  सकें  कौर  काम  करने  वाली  महिलाओं

 को  कछ  हो  सके  |

 गार्डि्लिगन  गौड़  :  क्या  सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  कि  हमारे  देश  में  कितनी  मात्रा  में

 ग्र प्पा लम  तैयार  किया  जाता  है  कौर  क्या  सरकार  ने  इसे  विदेशों  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कोई  कार्य

 वाही की  है  ?

 कान नगी  :  कम  दामों  में  मिलने  लगे  इसके  लिये  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यह  योजना  प्रश्न

 देना  में  are  मद्रास  में  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  है  ।

 निष्क्रिय  मकान

 towne,  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बीतने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  व्यक्तियों  से  जो  दार णा र्थी  नहीं  हैं  जिन्हें  निष्क्राम्य  मकान  दिये गये

 खाली  करने  के  लिये  कहा  गया  और

 क्या  गैर  शरणार्थियों  को  अरब
 भी

 निष्क्रिय  मकान  दिये  जाते  हैं
 ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  अ्रधिकतर  निष्क्रिय  मकान  विस्थापित  कौर

 कुछ  गैर  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिये  गये  थे
 ।

 मकानों  का  नियतन  अंधाधुंध  रद  नहीं  किया  जा  सकता
 |

 रहने  वाले  व्यक्तियों  की  कठिनाइयां  दूर  करने  एवं  अनावश्यक  रूप  से  उन्हें  इधर  उधर  न  जाना  पड़े  इस

 बात का  पूरा  ध्यान  रखना  पड़ता  है
 ।

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  अधिनियम  में  ऐसे  नियम  बनायें  गये  हैं  जिनमें

 स्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  जायेगा  कि  किन  परिस्थितियों  में  मकानों  का  नियतन  रद्द  किया  जाये  शौर
 रक्षक  इन  नियमों  का  पालन  कर  रहे  हैं  ।

 नहीं
 ।

 ton  गिडवानी  क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  सरकारी  के  कब्जे  में

 बहुत  से  नीलक्रांता  मंकान  हैं  यदि  तो  उन  से  ये  मकान  खाली  कराने  के  लिये  क्या
 कार्रवाई  की

 श्री  adtereara  :  जब  वर्तमान  TE  हों  मकानों  का  कब्जा  कर  लिया  जाता  है  प्रौढ़  उन्हें

 नीलामी  द्वारा  बेच  कर  उनसे  वसूल  होने  वाले  धन  को  प्रतिकर  निधि  में  जमा  कर  दिया  जाता  है
 ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  यह  जांच  करने  का  प्रयत्न  करेगी  कि  क्या  बम्बई  में  नीलक्रांता  सम्पत्ति

 का  झ्र भि रक्षक  निष्क्रांत  मकानों  या  फ्लैटों  को  कुछ  अफसरों  जो  विस्थापित व्यक्ति  नहीं  किराये

 पर  चढ़ाता  रहा  जिसके  पट्टेदार  के  अधिकार  उसके  पास  जबकि उस  का  यह
 काम  सरकार

 के

 इन  निश्चित  आ्रादेशों  के  प्रतिकूल  था  कि  निष्क्रांत  मकान  केवल  विस्थापित  व्यक्तियों  को
 ही

 दिये  जाने

 चाहियें
 ?

 bot  सतीशचन्द्र  :  इस  मामले  की  जाँच  की  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  भविष्य  में  किसी  माननीय  सदस्य  को  लोक  महत्व
 का

 कोई  मामला  विद्वेष

 मालूम  तो  वे  पहले  सम्बद्ध  मंत्री  से  उस  मामले  का  उल्लेख  किया  करें
 ।

 मंत्री  इन  प्रश्नों
 का

 तुरन्त  उत्तर

 नहीं  दे
 सकते  ।

 यदि  ऐसे  मामलों  का  पहले

 उल्लेख  किया गया  तो  जब  भा  में  इस  का
 समय

 ce

 tat ल  अंग्रेजी  में
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 तो  मंत्री  उन  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  सकेगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  कोई  उत्तर  न  मिले, या या  वह  उत्तर

 से  संतुष्ट  न  तो  हम  कोई  उपाय  कर  सकते  हैं  |

 मोटर  गाड़ियां

 1*  १४२७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (>)  कया  यह  सच  है  कि  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  विशेषतया  डीज़ल  ट्रक  बसों  के  नीचे  के

 ढांचों  के  लिये  मोटर  व्यापारी  सामान्य  सूची  से  अधिक  मूल्य  लेते
 कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 उद्योग मंत्री
 :  जी

 जहां  तक  सरकार  को  विदित  भ्र भी
 तो

 ऐसी

 बात  नहीं  |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  डीज़ल  ट्रक  कौर  दूसरे  ट्रक  सूची  मूल्य  में  दिये  गये

 मूल्य  की  चोर  बाजारी  में
 ५०००

 से  ६०००  रुपये  तक  मंहगे  बिक  रहे  हैं
 ?

 tate  कानूनगो
 :

 प्रभी  तक  किसी  कौर  से  भी  सरकार  के  पास  ऐसी  शिकायत  नहीं  है
 ।

 लगभग

 दो  महीने  पहले  हमारे  पास  जानकारी  थी  कि  कुछ  अ्रनधिकृत  व्यक्ति  भ्रमित  मूल्य  ले  रहे  हैं  पौर  तब  हम

 ने  सब  मोटर
 व्यापारियों  को  इकट्ठा किया  कौर  एक  योजना  बनाई  जिस  के  झ  कोई  कमी  नहीं

 इसलिये  मोटर  ट्रकों  पर  कोई  शरीक  मूल्य  नहीं  लिया  जा  सकेगा  |

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  ट्रक  मोटर  गाड़ी  के  व्यापारी  ये  ट्रक

 ai  मोटर  गाड़ियां  सूची  में  दिये  गये  मूल्यों  पर  नहीं  दे  रहे  हें  जबकि  कुछ  महीने  पहले  ट्रक  के  लिये

 मंजूर  हो  चुके हैं  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 जेसा  कि  में  ने  कहा  मांग  अधिक  है  कौर  इस  समय  ट्रकों  की  कमी  है  भ्र ौर  सरकार

 ने  प्रबन्ध  किया  है  कि  यथाशी  घ्  यह  कमी  दूर  की  संभव  है  एक  सप्ताह  के
 भ्रमर  ही  यह  हो  जायेगा  |

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  डीजल  ट्रक  भर  मोटर  गाड़ियों  का  प्राया  करना  चाहती

 है  ताकि  चोर  बाजारी  के  मूल्य  गिर  जाएं  ?

 श्री  कानूनगो  एक  कारवाई यह  की  गई  है  कि  पुर्जे  जोड़  कर  गाड़ी  तैयार  करने  वाले  लोगों

 को  मांग  के  अनुसार सी०  Ho  डी०  स्थिति  में  ट्रकों  के  नीचे  के  ढांचे  का  आयात  करने  दिया  जाये  |

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 क्या  प्रफुल्ल  प्रयोग  ने  इन  ट्रकों  के  निर्माण  की  लागत की  जांच की  है

 are  यदि  तो  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 प्रदूषक  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  है  ।

 श्री  ए०  एम०  थामस
 :  एक  आर  यह  शिकायत है  कि  मूल्य  बहुत  अधिक  हैं  कौर  दूसरी  कौर  पुर्जे

 जोड़  कर  तैयार  करने  वालों  कौर  निर्माताओं  की  शिकायत  है  कि  मूल्य  कम  हैं  कौर  उत्पादन  लागत  की

 दृष्टि  से  वे  कम  हैं
 ।

 क्या  सरकार  समस्त  स्थिति  पर  पुर्निवचार  करने  और  कोई  सक्रिय  कार्रवाई

 उद्योग  को  प्यार  कब्जे  में  लेने  तक
 की

 कोई  कार्रवाई  करने  क़ा  विचार  करती  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :
 SI  sree  इसी  प्रदान  की  तो  जांच  कर  रहा  है  ।
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 अल्प  श्राय  वर्ग  श्रीवास  योजना

 1*  १४३०.  श्री  रामानन्द दास
 :

 क्या  श्रावास  शौर  संभाला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  से  कम  are  वाले  वर्ग  के  लिये  योजना  के

 ऋण
 के

 लिये  कितने  प्रार्थना  पत्र  भाये

 उन  पर  क्या  कारवाई  की  गई  है  ?

 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री
 के

 सभासचिव
 पी०  एस०  :  तथा  )  .

 कम  वालें  वर्ग  के  लिये  श्रीवास  योजना  के  €*  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  से  कोई  प्रार्थना  TH

 नहीं  मंगवाया गया  न  ही  स्वीकार किया  गया  क्योंकि  मकान  बनाने  के  लिये  उनको  शभ्रम्रिम  धन  देने

 की  पुरानी  योजना  को  चालू  करने  की  संभावना  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  ।

 रामानन्द दास  :  इस  मामले  में  निर्णय  करने  के  लिये  सरकार  कितना  समय  लेगी ?

 श्री  पी०  एस०  भास्कर
 :

 मकान  बनाने  के  लिये  alee  धन  देने  की  योजना  को  फिर  से  लागू

 करने  का  निर्णय  किया  गया  जो  १९३७  में  बन्द  हो  गई  थी  ?

 श्री  रामानन्द  दास  :  केन्द्रीय सरकार  के  कितने  प्रतिशत  कर्मचारी  इस  योजना का  लाभ  उठा

 श्री  पी०  एस०  भास्कर  : केन्द्रीय सरकार  के  स्थायी  कर्मचारी कौर  वे  लोग  जिन्होंने दस  वर्ष  की

 लगातार सेवा  की  वे  इस  योजना  से  लाभ  उठा  सकेंगे  ।

 श्री  रामानन्द  दास  :  क्या  सरकार उन  कर्मचारियों  के  जो  सरकारी  इमारतें  बनाने का  काम

 कर  रहे  मकान  बनाने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 1
 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  स्वर्ण  :  इस  पर  पृथक  विचार  किया

 व्  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  इस  यह  योजना
 किस

 स्तर
 पर  है  कौर  यह  कब  तक  प्रकाशित  हो

 जायेंगी  ?

 श्री  पी०  एस०  भास्कर :  मकान  बनाने  के  लिये  भ्रमरी  धन  देने  के  नियम  तैयार  हो  चुके हैं

 और  इस  सप्ताह जानी  हो  जायेंगे

 कासलीवाल  :  श्रीराम  धन  कितना  दिया  जायेगा  ?

 पी०  एस०  भास्कर  aia धन  २४  महीनों के  वेतन  तथा  महंगाई  जहां  दिया  जाता

 के  बराबर  परन्तु  नवीन  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  अधिकतम  २५,०००  रुपये  वर्तमान

 मंकानों  में  परिवर्तन  तथा  वृद्धि  करने  के  लिये  अधिकतम  १०,०००  रुपये  होगा
 |

 चमड़े का  सामान

 1*१४३१. श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खालों  चमडे  जो  साधारणतया  भारत  से  बाहर  भेजा  जाता  चमड़े  का  सामान  बनाने  के  बारे

 में  क्या  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है
 ?

 प्रंग्रेजी
 में
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 मंत्री  कानूनगो  )  :
 इस  प्रकार  की  कोई  विशिष्ट  योजना

 इस
 समय  हमारे  पास  नहीं

 परन्तु  हमारा  यह  लक्ष्य  है  कि  तैयार  किये  गये  चमड़े  कौर  खालों  की  बजाये  बनाये  गये
 माल  का  अधिक

 निर्यात  किया  जाये  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  गत  वर्ष  कितने  मलय  की  खालों  चमड़े  का  निर्यात  किया  गया  था
 ?

 श्री  कान नगों  :  मेरे  पास  निर्यात  सम्बन्धी  wins  नहीं  हैं  ।

 श्री  ~  :  क्या  भारत  सरकार  चीन  से  खालों  प्रौढ़  चमड़े  का  आयात  कर  रही  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  नहीं  ।

 श्री  बी०  एस०  वृत्ति
 :

 क्या  सरकार  इन  सरकारी  उद्योगों  के  जहां इस  समय  च
 चमड़े का  सामान

 तैयार किया  जाता  केन्द्रीय  सहायता  देने  को  तैयार  कौर  यदि  तो  क्या  इसके  लिये  पंचवर्षीय

 योजना  में  कोई  उपबंध  किया  गया  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  हां  ।  सरकार  चमड़े  का  सामान  बनाने  के  लिये  राज्यों की
 योजनाओं

 को

 अ्रनदान  कौर  ऋण  दे  रही  है  भ्र  वह  ऐसा  ही  करती  रहेगी

 रामा  राव  :  हम  प्रति  लगभग  ३२  करोड़  रुपये  के  चमड़े  शौर  कच्ची  तथा  तैयार  खालों

 का  निर्यात  कर  रहे  इस  का  ध्यान  रखते  हुये  क्या  सरकार  ने  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  कौर  सोवियत  संघ  में

 चमड़े  के  माल  बेचने  के  बारे  में  कोई  योजना  बनाई है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 मैं  ने  प्रारम्भ  में  यही  कहा  था  कि  हम  अधिक  से  अधिक  बनाया  चमड़े  के  माल

 का  निर्यात  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  यह  सब  हमारे  माल  के  स्वीकार  किये  जाने  शर  दूसरे
 देशों  के

 विनियमों  पर  निर्भर  करता है  ॥

 शी  विश्वनाथ  भारत  में  इस  समय  जो  संयंत्र  काम  कर  रहे  जसे  कानपुर  क्या  उन

 की  क्षमता  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है
 ?

 कान नगों  :  वास्तविकता यह  है  कि  बड़ी  फैक्टरियों में  उत्पादन  उनकी  क्षमता के
 अनुसार

 नहीं  है  ।  इसलिये  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 कच्छ  टोब  gq  विवाद

 Te
 १४३२.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लंका  सरकार  ने  यह  दावा  किया  है  कि  द्वीप  कच्छ  टीम  जो  पाक स्ट्रेट

 में  धनुषकोटि  और  ताले मानक  के  बिल्कुल  बीच  में  लंका  का  क्षेत्र  कौर  उसका  शाही  लंका  समुद्री

 पैना  में  समुद्री  बम  वर्षा  के  स्थान  के  रूप  में  उपयोग  किया  था  कौर  wa  शाही  लंका  विमान  सेना  2

 १९४५६  से  बम  फेंकने  का  प्रयोग  करने  चांदमारी  के  लिये  उस  का  उपयोग  करना  चाहती  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  लंका  स्थित  भारतीय  उच्च  भ्रायुक्त  नें  लंका  सरकार  से  इस

 इस  द्वीप  को  इस  प्रकार  उपयोग  में  लाने  का  निर्णय  स्थगित  करने  की  प्रार्थना  की  जब  तक  कि  इस  द्वीप

 के  स्वामित्व  के  बारे  में  फैसला  न  हो  जाये

 क्या  भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  लंका  की  सरकार  से  कोई  पत्र  मिला

 यदि  तो  वह  पत्र  किस  are  का  है  ?

 ज्लिदेशिव  कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  से  लंका  सरकार  के

 सैनिक  उदयन  विभाग  के  ने  भारत  सरकार  के  महा  matte  उड्डयन को को  बताया —_—

 tra  stash  में
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 कि
 कच्छ  शिबू  द्वीप  विमान  द्वारा  बम  गिराने  का  अभ्यास  करने  प्रौढ़  चांदमारी  के  रूप  में  उपयोग  करने के  लिये

 था
 ।

 क्योंकि  द्वीप  के  स्वामित्व  के  बारे  में  कोई  निश्चित  बात  नहीं  इसलिये  लंका  स्थित  भारतीय  उच्च

 आयुक्त  ने  जिसने  कोलम्बो  में  यह  प्रेस  समाचार  भी  पढ़े  थे  कि  लंका  की  सरकार  १  १९५६  से  वहां

 बम
 च् ७५

 का  प्रयोग  नार+  करना  चाहती  लेको  की  सरकार  से  प्रार्थना  की  कि
 वह  इस  काम  के  लिये

 द्वीप  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  तब  तक  के  लिये  स्थगित  कर  दे  जब  तक  इसके  स्वामित्व  के  बारे  में  फैसला

 न  हो  जाये
 |

 लंका  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है  कि  द्वीप  के  उपर  लंका  की  सर्व प्रभुता  परन्तु  यह  भी  कहा  कि

 प्रस्तावित  विमान  अभ्यास  के  बारे  में  प्रभी  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ।

 श्री  श्रीनारायण  दास
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पूर्व  लंका  की  सरकार  ने  भारत  सरकार
 से

 इस  द्वीप  के  बारे  में  कुछ  उल्लेख  किया  था  ale  क्योंकि  भारत  सरकार  ने  उसका  उत्तर  नहीं  इसलिये
 लंका

 सरकार  को  इस  द्वीप  पर  दावा  करने  का  प्रोत्साहन  मिला
 ?

 मंत्री  ate  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 महीने  पूर्व
 या  कुछ  वर्ष  पूरव  या  कुछ  दादी  पूर्व  का  उल्लेख

 कर
 रहे  हैं

 ?

 श्री  श्रीनारायण
 दास

 :  कुछ  महीने  पूर्वे
 ।

 Tat  वल्लाथरास :  पिछले  अक्तूबर  में

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 छोटे  से  द्वीप  के  लिये  भारत  सरकार
 प्रौढ़

 लंका  सरकार  में  झगड़ा
 उत्पन्न

 होने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है
 ।

 इस  मामले  में  कौर  विशेषकर  हमारे  पड़ोसी  लंका
 देश

 के  बारे  कोई  रा  ट्रीय

 प्रतिष्ठा का  प्रदान  नहीं  है  ।

 श्रीनारायण दास  :  लंका  सरकार  ने  किस  शिखाधार  पर  यह  दावा  किया  था
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  इस  के  तथ्यों  में  जाना  नहीं  चाहता
 ।

 नम्बियार
 :

 कया  कुछ  समय  पूर्व  इस  द्वीप  पर  रामनाड  के  राजा  का
 अधिकार

 था  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इन  सब  बातों  का  उत्तर  देना  मेरे  लिये  कठिन  जब  हम
 इस

 मामले
 पर

 अन्यत्र  विचार  कर  रहे  हैं  राम नाड़  के  राजा  की  वहां  जमींदारी  है
 ।

 दूसरे  प्रदान  का  जमींदारी  पर  कोई
 प्रभाव

 पड़ना  आवश्यक  नहीं  है  ।  द्वीप  कहीं  भी  यह  जमींदारी रह  सकती  है  ।

 श्री  नम्बियार  :  यदि  स्वामित्व लंका  सरकार  के  पास  जाता है  तो  रामनाड  का
 राजा

 अपनी

 जमींदारी  वैसे  जारी  रख  सकता  है
 ?

 जवाहरलाल नेहरू
 :

 ये  सन्दिग्ध  रन है
 :  मैं  इन  वैधानिक  मामलों  के  बारे  में  कोई  निश्चित

 उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 अणुशक्ति  सम्बन्धी  प्रयोग

 १४३३.  पण्डित  सी०  एन०  मालवीय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यंह  सच  है
 कि

 संयुक्त  राज्य  ay  शक्ति  आयोग  के  तत्वाधान  में
 २०  FEU

 के  कुछ  समय  पश्चात  अणुशक्ति  सम्बन्धी  कुछ  प्रयोग  आरम्भ  किये  जाने  वाले

 मार्शल  द्वीप वाणी  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  इन  हाइड्रोजन  बम  प्रयोगों  को  रोकने  की

 प्रार्थना  की

 दशक  UNE
 यदि  तो  कया  ware

 कौंसिल  )  इस  पर  कर  रही

 श्र  णा

 Taw मजमे
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 क्या  भारत  सरकार  श्रभियाचकों  के  पक्ष  में  निर्णय  करवाने
 के

 लिये
 अपने  प्रभाव का  उपयोग

 कर  रही  है  !

 कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली
 :  हां  ।

 मार्शल  द्वीप वासियों  ने  संयुक्त  राष्ट्र  से  भ्र पनी  श्रभियाचिका  में  प्राथना  की  है  कि  (  १

 संहारक  शस्त्रों  के  सब  प्रयोगों  को  तुरन्त  बन्द  कर  दिया  जाये  (२ २)  यदि  इस  विश्व  के
 सब

 लोगों
 के

 कल्याण  कौर  भलाई  के  लिये  इन  प्रयोगों  को  बिल्कुल  आवश्यक  समझा  जाता  है  कौर  उन्हें  बन्द  नहीं
 किया

 जा  सकता  या  कौर  किसी  क्षेत्र  में  नहीं  किया  जा  तो  इन  शस्त्रों  के  विस्फोट  से  पूर्वे  सब  संभव  उपाय

 किये  जाने  चाहियें  जो  इनके  प्रभाव  को  रोकने  में  हों  ।

 ard  के  पिछले  सप्ताह  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  पहले  भ्र भि याचिका  सम्बन्ध

 स्थायी  समिति  द्वारा  कौर  दुरपति  प्रयास  परिषद्  द्वारा  ।  परिषद्  ने  एक  संकल्प  पास  किया  जिस  की

 याचिका  सम्बन्धी  समिति  नें  सिफारिश  की  थी  कि  यदि  प्रशासक  प्रधिकार  विश्व  शांति  सुरक्षा  के  लिये

 प्रन्यास  क्षेत्र  में  अणुशक्ति  सम्बन्धी  प्रयोग  करना  अनिवार्य  समझता  तो  इसे  सब  श्रावक उपचार

 करने  चाहियें  ।

 हमारी  सामान्य  नीति  के  भ्रनुसार  भारतीय  प्रतिनिधि  ने  संसार  के  किसी  भी  भाग  मं

 शाक्ति  के  शस्त्रों  के  प्रयोगात्मक  विस्फोट  करने  का  विरोध  किया  है  ।  भारत  ने  प्रयास  परिषद्  द्वारा  स्वीकृत

 संकल्प  के  विरुद्ध  मत  दिया  है  ।

 सी  ०  एन०  सालवीय  :  क्या  5.0  राज्य  के  प्रतिनिधि  श्री  safes  गैरी  ने  परिषद

 के  सामने  प्रस्तावित  प्रयोग  की  प्रतिक्रियायें  ौर  उस  सम्बन्ध  में  किये  गयें  उपचारों  का  विवरण  प्रस्तुत

 किया है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  :  उन्होंने  कहा  कि  प्रत्येक  उपचार
 किया  जाना

 चाहिये
 ।

 यह  तो  सदा  सौदा  कहा  जाता  है  |  किन्तु  बात  यह  है  कि  इस  मामले  में  भारत  का

 यह  विचार  था  कि  यह  प्रयोग  किसी  भी  अ्रवस्था  में  उस  क्षेत्र  में  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  पहले  एक  बार

 भारत
 की

 प्रो  से  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इस  मामलें  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  इस  की  वैधानिकता

 के  बारे  में  उस  का  मत  मानने  के  लिये  भेजा  जाना  चाहिये  ।  ये  प्रयास  क्षेत्र  अर्थात  निवासियों के  लाभ  के

 लिये  प्रयास  में  रखे  गये  हैं  ।  यदि  मान  लिया  जाये  कि  विश्व  के  बड़े  भाग  के  लिये  कुछ  ऐसा  काम  किया

 जाता  जिस  का  प्रयास  क्षेत्रों  के  इन  बेचारे  लोगों  पर  बड़ा  घातक  प्रभाव  होता  तो  इसके  राजनीतिक

 प्रश्न  के  अतिरिक्त  बड़े  नैतिक  प्रदान  भी  उत्पन्न  होते  हैं  किन्तु  जब  कुछ  समय  पूर्व  प्रत्याशी  परिषद  में  यद

 मामला  तब  यह  स्वीकृत हो  गया  था

 श्री  कामत  :  जैसा  कि  सभासचिव  ने  इस  बारे  में  अ्रपनी  सरकार  की  नीति  के  बारे  में  रखने

 के  अन्तिम  भाग  में  कुछ  उल्लेख  किया  था
 ।

 यदि  अणुशक्ति  सम्बन्धी  प्रयोगों  को  बिल्कुल  ही  समाप्त  नहीं

 किया  जा  सकता  तो  इन्हें  स्थगित  करने  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  की  भ्रमित  से  रूस  इंगलिस्तान  किस

 मात्रा  तक  सहमत  हो  गये  हैं  ?

 जवाहरलाल  वास्तव  में  दोनों  ही  समय  समय  पर  ये  प्रयोग  करते  रहते  किन्तु  मुझे

 विश्वास  है  कि  रूस  ने  कहा  है  कि  यदि  दूसरा  पक्ष  सहमत  हो  तो  वह  इनको  छोड़  देने  को  तैयार

 समझौते  के  द्वारा  इन्हें  रोका  जा  सकता  है  ।

 कशी  कामत
 :

 कया  अमरीका
 ने

 भी  यह  कहा  है  कि  यदि  रूस  इसे  छोड़  दे  तो  वह  भी  इसे  छोड़

 देगा
 ?

 क्या  दोनों  से  यही  कहा  गया  है
 ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  भ्रमरी का  ने  ऐसा  कहा  है  यह  मझे  याद  नहीं  ।

 पुन्नू  :  क्या  सरकार  ने  यह  स्थिति  झ्रपनाई  है  कि  परीक्षणों  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाये  जानें

 सम्बन्धी  क़रार  होने  तक  यदि  कोई  भी  शक्ति  श्रम  कौर  उदजन  बम  का  परीक्षण  करना  चाहती  है  तो

 वह  उसे  अपने  ही  राज्य-क्षेत्र  में  करे  उस  से  बाहर  नहीं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  यह  तो  मैं  बता  नहीं  कि  हमारे  प्रतिनिधियों  द्वारा  भाषण  देते  समय

 कया  कहा  गया  था
 ।

 इन  परीक्षणों  पर  पूर्ण  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  अपने

 विचार  प्रस्तुत  करने  के  उपरान्त  यदि  उस  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  है  तो  हम  क्रमश  अपनी

 मांग  को  कम  करके  यह  देखेंगे  कि  क्या  कुछ  स्वीकार्य  हो  सकता  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  दिये  हैं

 उन  में  यद्यपि  कुछ  सार  अवश्य  तथापि उस  में  कठिनाइयां भी  इस  का  परिणाम यह  हो  सकता है
 कि  केवल  एक  या  दो  देश  जिनके  राज्यक्षेत्र  बहुत  विस्तृत  ऐसे  परीक्षण  कर  सकते  हैं  ।  कोई

 देश  नहीं
 कर

 सकते  हैं  ।
 इस  प्रकार  संसार  के  कुछ  देशों  की  pea  देशों  पर  स्थायी  रूप  से  श्रेष्ठता  स्थापित

 हो  जायेगी  ।

 श्री  कामत  :  आपकी  कपिल  का  इगलैण्ड  ने  क्या  प्रत्युत्तर  दिया  है
 ?

 वह  ग्रास्ट्रेलिया में  परीक्षण

 कर  रहा था  ?

 श्री  जवाहरलाल  हमें  इन  देशों  से  कोई  सीधे  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  माननीय  सदस्य  को

 स्मरण  होगा  कि  इंगलैण्ड  के  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  समय  पूर्व  कहा  था  कि  वह  इन  परीक्षणों  को  जारी

 पंडित सी  ०  एन०  मालवीय  :  इस  बात  को  ध्यान में  रखते  गये  कि  बिकानी  में  किये  गये  उद्जन

 बम  के  परीक्षण  के  समय  भारतीय  वाययानों  पर  रेडियो  सक्रिय  दल  पाई  गई  क्या  हमारी  सरकार

 कोई  सावधानी रख  रही  है  ?

 श्रिया  महोदय  :  इस  में  कुछ  कल्पना  की  गई  है  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  जी  श्रीमान्  ।  मुझे  यह  ज्ञात  नहीं  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  क्या

 सावधानी बरत  सकते  हैं  ।

 तागा जन सागर  परियोजना

 1*  १४३४.  डा०  रामा राव  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 a )
 नागार्जुन  सागर  परियोजना के  लिये  वर्ष  १९५६-५७  के

 लिये  कितनी  धन-राशि  आवंटित

 की  गई  है

 )

 )

 बर्ष  REUG-UYO  wie  १६५७-५८  के  लिये  कार्य  का  कार्यक्रम  क्या  है

 क्या  आन्ध्र  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिये  एक  सीमेन्ट  फ़ैक्टरी  खोलने  की  झ

 दिये  जाने  तथा  सहायता  दिये  जाने  की  प्रार्थना  की

 प्रस्थापित  सीमेन्ट  फ़ैक्टरी  की  अनुमानित  लागत  तथा  क्षमता  क्या  है
 ?

 १९५६-५७ में  नागाजुन  सागर 1  सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री

 परियोजना  की  faa  व्यवस्था  करने  के  लिये  केन्द्रीय  प्राय व्य यक  में  तीन  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  किया

 या  है  ।

 वर्ष  PENE-  के  लिये  कार्य  सम्बन्धी  प्रयोगात्मक  कार्यक्रम  को  बताने  वाला  एक  विवरण

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  २८]  वर्ष
 eXo-ks

 के  लिये  कार्यक्रम  अभी  नागार्जुन  सागर  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  तैयार  नहीं  किया  गया

 मूल  was  में



 १४  LENE  मौखिक  उत्तर  १४१३

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रामा  राव  :  क्या  सरकार का  ध्यान  नागार्जुन  सागर  परियोजना  प्रशासन  बोर्ड

 जिसकी  बैठक  इस  मास
 की  €

 तारीख
 को

 हुई  इस  प्रार्थना  की
 पर

 आकर्षित  किया  गया  है  कि
 तीन

 करोड़  रुपये  की  यह  राशि  बिल्कुल  ही  पर्याप्त  है  भ्र ौर  इस  कार्य  के  लिये  कम  से
 कम  पांच  करोड़

 रुपये  की  स्वीकृति दी  जानी  चाहिये  थी
 ?

 श्री हाथो  :  जी  बोर्ड  ने  भारत  सरकार  से  पांच  करोड़  रुपये  स्वीकृत  करने  की  प्रार्थना  की  थी
 ।

 परन्तु  अरन्य  परियोजनाओं  से  प्राप्त  हुये  प्रभावों  को  देखते  प्रथम  वर्ष  में  यह  संभव  नहीं  है  कि  वह  समस्त

 धन  राशि  को  व्यय  कर  सकेगा  ।  भ्रातृ  बात  यह  है  कि  यह  नियतन  कोई  प्रति  नहीं  है  ।  हम

 मास  में  इस  का  पुनरीक्षण  करेंगे  निर्माण-कार्यो  में  हो  रहे  व्यय  की  गति  को  देखते  हुये  यदि  ste  अधिक

 धन  की  झ्रावश्यकता  हुई  तो  इस  प्रार्थना  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  रामचन्द्र रेडडी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जब  प्राचीन  सरकार  ने  बांध  स्थान  पर  एक  सीमेन्ट

 फ़ैक्टरी  खोलने  के  लिये  च्  दिये  जाने  का  झ्रावेदन  किया  था  तो  अनुज्ञप्ति  ares  सरकार  की

 अपेक्षा  करके  एक  निजी  ary  को  दे  दी  गई  थी  ?

 श्री  हाथी
 :  अ्रनज्ञप्ति भ  देने

 सम्बन्धी  यह  प्रश्न  कदाचित  वाणिज्य  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखता  है  |

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :

 नई  परियोजना  के  लिये  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  भरती  करने  के  लिये

 प्रबन्ध  संबंधी  कया  व्यवस्थायें  की  जा  रही  हैं  विशेष  रूप  से  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि

 पय  ay  परियोजनाओं  सम्बन्धी  कार्य  समाप्त  होने  को  हैं  ?

 श्री  हाथी
 :

 मैंने  इस  सभा  में  हरनेक  बार  उस  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  बताया  है  जिसके  अनुसार

 हम  प्रविधिक  कर्मचारियों को  उपलब्ध  होने  पर  एक  नदी  घाटी  परियोजना  से  दूसरी  परियोजना को

 स्थानान्तरित करते  &  |  हमने  केवल  नदी  घाटी  परियोजना  के  लिये  ही  एक  काम  दिलाऊ  दफ्तर  खोलने

 की  एक  योजना  तैयार  की  है  ।  यह  व्यवस्था  की  जायेगी ।

 रामचन्द्र  रेडडी
 :

 कया  इन  में  से  कुछ  परियोजनाओं के  लिये  अतिरेक  मशीनरी  तथा  आवश्यक

 मशीनरी  का  स्थानान्तरण  करने  के  सम्बन्ध  में
 भी

 इसी  नीति  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  हाथी  :  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।

 डा०  रामा  राव  :  देश  में  सीमेन्ट
 की

 अत्याधिक  कमी  को  देखते  हुये
 कौर  नागार्जुन  सागर

 योजना  के  लिये  अपेक्षित  भ्र त्या धिक  परिमाण  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सरकार  ग्रान्ट्स  सरकार

 को--हमारी  सूचना  यह  है  कि  उसने  सरकार  से  प्रार्थना  की  है--विशेष  रूप  से  इस  परियोजना के

 लिये  एक  सीमेन्ट  फ़ैक्टरी  स्थापित  करने  का  परामर्श  देने  की  कृपा  करेगी  ?

 श्री  हाथी
 :

 यह  तो  कार्य  करने  के  लिये  सुझाव  है  ।

 आकाशवाणी

 1*
 १४३४५.  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  :

 क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 आकाशवाणी  के  समाचार  विभाग  में  कार्य  कर  रहे  भारतीय  भाषाओं  के  समाचार

 सहायक  समाचार  सम्पादकों  तथा  उप  सम्पादकों  की  संख्या  कितनी

 उनमें  से
 कितने

 स्थायी

 अंग्रेजी  में
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 क्या  यह  सच  है
 कि

 यद्यपि  उन  में  कुछ  सात  वर्ष  से  अधिक  समय  से  क्त  है  तथापि ay

 तक  उन्हें  स्थायी  नहीं  किया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण मंत्री  :  कौर  भ्रपेक्षित सूचना  देने  वाला  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 |

 परिशिष्ट  ८,  श्रतुबन्ध  २९]

 ae  (7)  गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  स्थायीकरण  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  को  ध्यान  में

 रखते  हुये  स्थायीकरण  ही  नहीं  उठाया  जा  सकता  था
 |

 यह  प्रतिबन्ध  केवल  जुलाई  PEAK A में  ही

 हटाया  गया  था  ।  उन  के  स्थायीकरण  के  मामले  उन  को  समाचार  तथा  सुचना  पदाली  जो  अरब  बनाई

 जा  रही  सम्मिलित  करने  की  are  विशेष  रूप  से  निदेश  करते  विचाराधीन है

 एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी  :  विवरण के  AC)  में  से  केवल  तीन  wt  तक  स्थायी  किये

 गये  €७  में  से  केवल  तीन  को  स्थायी  करने  के  विषय  में  किस  सिद्धान्त  ने  मंत्रालय  का  पथ-प्रदर्शन  किया
 ?

 स्थायीकरण सम्बन्धी  योजना  क्या  है  ?

 डा०  केसकर  :  एक  श्रनभवी  संसद  विज्ञ  होने  के  नाते  माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  स्थायीकरण

 केवल  स्थायी पदों  पर  यदि वह  हों  किया जा  सकता है  ।  भ्राकाशवाणी  के  समाचार  सेवा

 विभाग का  2EVG-VE  के  पश्चात  एकाएकी  ही  विस्तार  gar  है  ।  अधिकांश  नियुक्तियां  उसी  तिथि  से

 की  गई  थीं  ।  इन  व्यक्तियों  को  स्थायी  करने  के  लिये  कोई  पद  ही  नहीं  थे  ।  जैसा  कि  में  ने  निवेदन  किया

 कि  ews  में  देश  के  उस  भाग  जो  es  पाकिस्तान बन  गया  सरकारी  कर्मचारियों के  अधिक  संख्या

 में  सामुहिक  निष्क्रमण  होने  के  कारण  गृह  मंत्रालय  यह  निश्चय  किया  गया  कि  भ्र ग्रे तर  भ्रादेशों  के

 न  दिये  जाने  तक  कोई  स्थायीकरण  नहीं  किये  जा  सकते  हैं  कौर  यह  प्रतिबन्ध  भ्र भी  कुछ  समय  पहले  तक

 लाग  रहा  था  |  वास्तव  हमने  ही  भ्रपने  प्रयत्नों  से  उक्त  प्रतिबन्ध  को  हटवाया  है  कौर  यह  समूचा

 हमारे  विचाराधीन  है
 ।

 श्री एम  ०  एस०  गुरुपादस्वासी  :  क्या  इस  से  मैं  यह  समझूं  कि  इन  समस्त
 ९७  व्यक्तियों

 को  जो  कि

 प्र स्थायी  सूची  में  हैं  शीघ्र  ही  खपा  लिया  जायेगा  उन्हें  बहुत  शीघ्र  ही  स्थायी  कर
 दिया  जायेगा

 |

 ।  To  केसकर  :  इन  gy  में  से  जो  भी  नियमों  के  भ्रनुसार  उपयुक्त  हैं  उन्हें  निश्चय  ही  खपा  लिया

 जायगा ॥

 बेला यु घन
 :  कया  इन  में  से  अधिकांश  पद  संविदा  पद  हैं  जिस  का  परिणाम  यह  है  कि  लोगों  को

 सुरक्षा  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  है  भ्र ौर  गृह  मंत्रालय  द्वारा  लगाया  गया  प्रतिबन्ध  श्रभी  तक  हटाया

 क्यों  नहीं  गया  है
 ?

 महोदय :  मेरे  विचार  से  उन्होंने  यह  कहा  कि  प्रतिबन्ध  हटा  लिया  गया  है  ।

 केसकर
 :

 समाचार  सेना  विभाग  में  कोई  संविदा  पद  नहीं  है
 ।

 केवल  प्रेस  सूचना  कार्यालय

 प्रेस  इन्ही  रोशन  में  ही  संविदा पद  है  ।
 जैसाकि

 मैं  ने  निवेदन  प्रतिबन्ध गृह  मंत्रालय

 द्वारा  हटा  लिया  गया  है
 ।

 पाकिस्तान  द्वारा  श्रम रोकी  दास्त्रास्त्रों  का  प्रयोग

 t ok  PSRe.  डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारतीय  सेना  ने  हुसैनी वाला  तथा  wee  सीमान्त  क्षेत्रों  जिन  पर  हाल  ही  में

 द्वारा  are  किया  गया
 पाकिस्तानी

 सेनाओं  द्वारा  काम  में  लाये  गये  कतिपय

 शस्त्रास्त्रों  तथा  गोला  बारूद  पर  कब्जा  किया a  क

 +  मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  उन  शस्त्रास्त्रों  की  जांच  की  गई

 क्या  उन  दिव्यास्त्रों  की  जांच  के  परिणामस्वरूप  यह  ज्ञात  हुमा  है  कि  भारतीय  सीमा  पर

 आक्रमण  करते  समय  पाकिस्तानी  सेनाग्र ों  द्वारी  अमरीकी  शस्त्रास्त्रों  को  काम  में  लाया  गया  था  ?

 कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली
 :

 पाकिस्तानी  सेनाओं  द्वारा

 हुसैनीवाला  में  काम  में  लाये  गये  कुछ  शस्त्रास्त्रों  पर  कब्ज़ा  किया  गया  था  ।

 site
 उन

 दास्त्रारत्रों  की  जांच  कर
 ली

 गई  है
 ।

 वह  अमरीका  के  बने  हुये  नहीं  हैं  ।

 राम  सुभग  सिंह
 :

 सीमा  पर  हुई  एक  के  बाद  दूसरी  घटना को  देखते  हुये  पाकिस्तान  द्वारा

 की  गई  अत्याधिक  गोलाबारी  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  यदि  पाकिस्तान  को

 ग्र मरी का  से  मुफ्त  हस्तास्त्र  प्राप्त
 न

 हो  रहे  होते  तो  क्या  गोला  बारूद  का  यह  अपव्यय  संभव  होता
 ?

 मंत्री  तथा  बेदी  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  यह  असाधारण  सा  प्रदान

 है
 ।

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  है  कि  अपने  इस  गंभीर  ah  से  माननीय  सदस्य  का  क्या  है  ?

 श्री  ato  एस०  ५
 :

 क्या  सभासचिव  महोदय  उस  क्षेत्र  में  पाये  गये  शस्त्रास्त्रों  की  बनावट  को
 a

 बताने  की  स्थिति  में  हैं
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  कवल  ब्रेन  स्टैन  हथगोले  प्रौढ़  कुछ  रायफ़िलें  |

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :
 मैं  उत्तर  यह  चाहता  था  कि  यह  शस्त्रास्त्र  किस  देश  के  बने  हुये  क्या

 यह  जानने  की  कोई  संभावना  है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मेरे  पास  यह  सूचना  नहीं है
 ।  मैं

 केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूँ  कि
 ae  भ्रम रिकी नहीं  हैं  ।

 जी०  पी०  सिन्हा  :  पाकिस्तान  सीमा  पर  हाल  ही  में  जो  शस्त्रास्त्र  पकड़े  गये  हैं  क्या  वह
 पाकिस्तान के  बने  हुये  हैँ  ?

 श्रिया  महोदय
 :

 प्रदान  का  अन्तिम  भाग  सुनाई  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :
 मैं  यह  जानना  चाहता  था

 कि
 पाकिस्तान  सीमा  पर  जो  दास्त्रास्त्र  पकड़े

 गये  हैं  क्या  वह  पाकिस्तान  में  ही  बनायें  गये  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  का  निर्देश  उन  कुछ  पकड़े  गये  दिव्यास्त्रों  से  है  या
 सामान्यत  क  ०  ०  के  ew  के

 श्री जी०  पी०  सिन्हा  :
 वह  शस्त्रास्त्र  जो  हाल  ही  में  पाकिस्तान  सीमा  पर  पकड़े  गये  हैं  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मुझे  खेद  है
 कि

 मैं  बता  नहीं  सकता  हूँ  ।

 Tort  कामत  :  उठे

 महोदय
 :

 कई  प्रदान  पूछे  जा  चुके  हैं  ।

 भाई  एन०  Yo  राष्ट्रीय  सिंगापुर

 1*१४३७.  श्री
 कामत

 :
 कया  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  का  ध्यान  सिंगापुर  के  मुख्य  मंत्री  के  इस  कथित  वक्तव्य  की  WIZ  टाइम्स
 um  दिनांक  २८  १९५६  रहती

 स्तम्भ 2)
 कि  वहू  सिंगापुर

 स्थित
 मूल  stat  में



 VERE  मौखिक  क  क  ex बना  PENS

 आई०  एन० To
 स्मारक  के  पुननिर्माण  सम्बन्धी  सरकार  की  प्रार्थना पर  सौजन्यपूर्ण  रीति  से

 विचारਂ  दिलाया गया

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  कोई  प्रार्थना  की  है  या  करने  की  प्रस्थापना  करती  शौर

 यदि  इस  के  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  विदेशी  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  a

 आर  सरकार  सिंगापुर  में  किसी  उपयुक्त  स्मारक  के  बनाये  जाने  का  स्वागत  करेगी ।

 क्योंकि इस  का  सम्बन्ध  एक  प्रिय  सरकार से  इसलिये
 भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 उपक्रम  नहीं  किया  है
 ।

 सिगापुर  के  मुख्य  मंत्री  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  वह  इस  मामले  पर

 ग्र ग्र तर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  कामत  :  प्रधान  मंत्री  प्रधान  मंत्री  बनने  के  Revy  में  द्वितीय  विश्वयुद्ध के

 समाप्त  होने  पर  सिंगापुर  का  दौरा  किया  था  ।  क्या  वे  इस  बात  की  पुष्टि  कर  सकते  हें  कि  यह  नथ  न्

 फौज  स्मारक  दक्षिण  पूर्व  एशिया  कमान  के  सुप्रीम  कमांडर  लार्ड  माउंटबैटन  के  से  गोलाबारूद  से

 उडा  दिया  गया  था
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  नहीं
 ।

 किन्तु  जो  बातें  में  जानता  के  सामने  रखता  हूँ  ।  में

 नहीं  समझता  कि  इस  में  सुप्रीम  कमांडर  का  कोई  हाथ
 न

 ही  उसे  उड़ा  देने  का  कोई  प्रशन  है  ।  तथाकथित

 स्मारक  जो  वहाँ  बनाया  गया  बहुत  ही  छोटा  एक  कच्चा  ढाँचा  था  जो  बहुत  जल्दी  बनाया  गया  था

 कौर  करीब  तीन  या  चार  फट  ऊँचा  था  कौर  ब्रिटिश  सेना  ने  उसे  नष्ट  कर  दिया  था  ।  वह  बाद  में  फिर

 बनाया  गया  |  वास्तव  में  वह  एक  खेल  चल  रहा  था
 ।

 रात  को  बनाया  जाता  कौर  सुबह  सेना  उसे  नष्ट

 कर  देती  ।  आखिर  में  क्या  में  नहीं  जानता
 ।

 यही  बार-बार  होता  रहा  ।  वह  एक  ढांचा  था

 जो  arava  से  बनाया  श्र  बिगाड़ा  जा  सकता  था  ।  उस  छोटी*सी  चीज  को  बारूद  से  उड़ा  देनें  का  कोई

 प्रशन  नहीं  है  ।

 श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  जब  ReYY A में  सिंगापुर  से  वापस  घर  लौटे  तब  वे

 उस  सुन्दर  किन्तु  नष्ट  स्मारक  का  एक  टुकड़ा  मूल्यवान  महत्वपूर्ण  वस्तु  के  तौर  पर  ले  यदि

 तो  वह  भाग  कहाँ  रखा  है
 ?

 1  श्री जवाहरलाल नेहरू  :  जी  वहाँ  से  ऐसी  कोई  चीज  लाने  का  मुझे  स्मरण  नहीं  है  ।
 में  उसे

 देखने  के  लिये  गया  था  aie  जैसा  कि  मेंने  वह  एक  बहुत  छोटी  सी  चीज  थी  जो  दो  या  तीन  या  चार

 घंटों  में  कुछ  थोड़े  से  कर्मचारी  बना  सकते  हैं
 ।

 श्री  कामत  :  ड्राप  उसका  टुकड़ा
 घर

 लाये  थे
 ।

 जवाहरलाल नेहरू  :  मुझे  कोई  याद  नहीं  है
 |

 श्री  किस्मत  :  art  लायें  थे  ।  ऐसा  लग  रहा  है  कि  बाप  भूल  गये  हूं  ।

 श्री  जवाहरलाल  संभव  है
 ।

 में  भूल  गया हूँ  ।

 teat  कामत  :  इस  बात  पर  विचार  करते  हुये  कि  ब्रिटिश  लोगों  ने  भी  अपनें  समय  में  युद्ध  में  मृत

 व्यक्तियों  के  लिये  स्मारक  बनाये  थे  इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  सरकार  राज  आजाद  हिंद  फौज  की

 लड़ाई  को  भारतीय  स्वतन्त्र  युद्ध  का  एक  भाग  मानती  कया  प्रधान  मंत्री  झ्राजाद  हिंद  फौज
 के

 शहीदों

 ac  युद्ध मृत  व्यक्तियों  के  लिये  भारत  में  ही--दिल्ली
 राजधानी में  कोई  स्मारक  बनाने  की  प्रस्थापना

 पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?  ———

 में
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 श्री  पी०  डी०  पांडे  :  केवल  स्मारक  चाहते  =  ।

 fait  जवाहरलाल नेहरू  :  नहीं  ।  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  विचाराधीन नहीं  है  ।  अरन्य  लोगों
 के

 जो  स्वातंत्र्य  संग्राम  में  cele  हुये  या  पीड़ित  हमने  ऐसा  कोई  स्मारक  नहीं  बनाया
 है  ।

 डाक-नगदी  प्रमाणपत्र

 1*₹४३८. डा०  सत्यवादी  :
 क्या  पुनर्वास  मंत्री  २९  मार्च  PEXR  को  गये  तारांकित  संख्या

 €८०  के  उत्तर  में  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  जो  उचित  आधारों  योजनाओं  से  लाभ  न  उठा

 डाक  प्रमाणपत्रों  के  सम्बन्ध  में  अब  अपने  दावे  रख  सकते  हैं  शर  ऐसे  डाक  प्रमाणपत्रों  के  लिये  प्रतिकर  प्राप्त

 कर  सकते हें  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  :
 गरीब  विस्थापित  व्यक्ति  जिन्होंने  wa  तक  झ्रावेदन  नहीं

 किया  wa  भी  orate  सहायता  के  लिये  आवेदनपत्र  दे  सकते  हैं  परन्तु  उन्होंने  ३०  जून  Pave TH तक

 प्रमाणपत्रों  के  हस्तांतरण के  लिये  दावा  पंजीकृत कर  लिया  हो  ।  इस  तिथि  को  श्रागे  बढ़ाने  का  प्रश्न  झ्र  भी

 विचाराधीन है  ।

 दूसरो  पंन्ववर्षोय  योजना  में  कपड़े  की  श्रांवइ्यकता

 1*  १४३९.  श्री  बलवंत  fag  महता  :
 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिलहाल  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्ति  कपड़े  की  खपत  कितनी

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रति  व्यक्ति  कितना  अतिरिक्त  कपड़ा  आवश्यक
 wie

 यह  अ्रतिरिक्त  आवश्यकता  किस  प्रकार  पुरी  करने  का  विचार  है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  १४  से  १६  गज  के  बीच

 दूसरी  योजना के  प्रारूप  में  सूती  वस्त्र  उद्योग  के  लक्ष्य  के  सम्बन्ध  में  ग्र स्थायी  रूप  में  कल्पित

 प्रति  व्यक्ति  १८  गज  की  खपत  के  झ्राधार  पर  लगभग  २  से  ३  गज  तक  ।

 विषय  अभी  विचाराधीन है  ।

 श्री  बलवंत  fag  महता
 :

 मेरी  समझ  से  ये  सर्वे  समिति  की  सिफारिशों  क्या  सरकार  जानती  है
 कि

 निहित  स्वार्थों  ने  देश  में  यह  are  फैलाया  है  कि  यदि  सर्वे  समति  की  सिफारिशें  कार्यान्वित की  जायेंगी

 तो  मुद्रास्फीति होगी  कौर  देश  में  कपड़े  का  अभाव  प्रौढ़  यदि  तो  सरकार  उसका  किस  प्रकार

 सामना  करने  का  विचार  करती  है  ?

 हाथी
 :

 कर्बे  समिति  aire  कानूनगो  समिति  की  सिफारिशों  पर  श्रांकड़े  दिये  गये  हैं  ।  मिल

 कों  की  बि  थी  से  सरकार  को  भी  अनेक  ज्ञापन  प्राप्त  हुये  हैं  जिन  में  यह  कहा  गया  है  कि  लक्ष्य
 १८

 गज  नहीं  बल्कि
 २२  गज

 हो  सकता  किन्तु  विषय  विचाराधीन है  ।

 we  *+  श्री
 ate  डी०

 पांडे
 :

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  तक

 पहुँचने  के  लिये
 ३००

 करोड़  गज  कपड़े  की  कमी  है  कौर  मिलों  की  विद्यमान  शक्ति  पर्याप्त नहीं  है  कौर

 यह  मांग  पूरी  करना  चलें  के  लिये  संभव  नहीं  है
 ?

 उसे  पूरी  करने  के  लिये  सरकार  की  क्या  योजनाएँ ?

 शी  हाथी
 :  वह

 इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  प्रति  व्यक्ति  उपयोग  का  लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किया

 ee  Senne हैं  तव  कोई  कमी  का  प्रदान  नहीं  है  यदि
 २२  गज

 निश्चित

 अंग्रेजी  में
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 जा  रहा है  ।

 भागवत  झा  आजाद
 :

 क्या  ऐसी  अन्य  कोई  प्रस्थापना  भी  सरकार  के  सामने  रखी  गयी  है

 जिस  में  प्रति  व्यक्ति  उपयोग  २०  गज  तक  पहुँचने  की  कल्पना  की  गयी  हो  ?

 श्री  हाथी  :  मेंने  प्रभी  यही  बताया  है  ।

 काली  कराची

 1*  १४४१.  att  गाडिलिंगन  गौड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पाकिस्तान

 ने  कराची  का  काली  मंदिर  हिन्दू  जाति  को  दे  दिया  है  ?

 ara  मंत्री  के
 सभासचिव

 सादत  चली
 :

 कराची  में  हमारे  उच्च  आयुक्त  के

 हस्तक्षेप  पर  अल्पसंख्यक  कार्य
 के

 पाकिस्तानी  मंत्री  ने  काली  मंदिर  के  पुननिर्माण का  arse  दिया  था

 जो  जुलाई  १९४४  में  पूरी  तौर  से  नष्ट  कर  दिया  गया  था  ।  औपचारिक  रूप  से  मंदिर  १९  फरवरी  2EXy

 को  खोल  दिया  गया  था  ।  मंदिर  में  पूजा  प्रभी  शुरू  नहीं  की  गयी  है  क्योंकि  कुछ  शभ्रावश्यक

 कराची  की  हिन्दू  जिसने  मंदिर  की  जरूरी  मरम्मत  पुरी  हो  जाने  के  बाद  उसे  भ्र पने  अधीन

 लेना  प्रबंध  करना  स्वीकार  कर  लिया  इस  विषय  में  पाकिस्तान  सरकार  के  सम्पर्क  में  है
 ।

 गार्ड्लिगन  गौड़  :  नया  यह  सच  है  कि  मंदिर  नष्ट  कर  दिया  गया  है  देवी  के  जवाहरात

 नहीं  दिये  गये  हैं  कौर  कराची  में  गुंडों  की  धमकियों  के  कारण  हिन्दुओं  के  लिये  वहाँ  जाना  कौर  पूजा  करना

 संभव  नहीं  है  ?

 प्रधान  मंत्री  श्र  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  सदस्य ने  प्रश्न  के  रूप

 में  कई  ज़ोरदार  वक्तव्य  दिये  हें  ।  में  इस  विषय  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जानता  ।  मेंने  जवाहरात  के  बारे  में  कुछ

 नहीं  सुना  है  सनौर  न  मुझे  उनमें  कुछ  दिलचस्पी  है  सनौर
 न

 में  यह  समझता  हूँ  कि  क्या  वह  पूजा  के  प्रावश्यक

 साधन  है  ।  वास्तव  में  किसी  को  दूसरे  के  जवाहरात  नहीं  ले  लेना  चाहिये  ।  वह  एक  भिन्न  विषय  है  ।

 मेरी  समझ  से  सब  से  भ्रच्छी  बात  है  कि  उन्हें  समुद्र  में  डुबा  दिया  जाये  ।

 श्री  कामत
 :

 कुछ  समय  पहले  मेरे  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  सभासचिव  ने  बताया  था  कि  वे

 सभा को  यह  नहीं  बता  सकते  कि  हिन्दू  और  सिख  धार्मिक  स्थानों
 की

 मरम्मत  कौर  उचित  संरक्षण
 की

 श्र  पाकिस्तान  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  या  जैसे  कि  भारत  में  सरकार  यहाँ  के  मुस्लिम  धार्मिक

 स्थानों  की  ae  ध्यान  दे  रही  है  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  इस  विषय  पर  प्रकाश  डाल  सकते  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मेरी  समझ  में  पाकिस्तान  सरकार  भारत  सरकार  दोनों  ही  इस

 विषय  में  अपराधी हैं  ।

 पंजाब  का  औद्योगिक विकास

 1*  YVR.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  राज्य  के  औद्योगिक  विकास  के  लिये  पंजाब  सरकार
 ने

 कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी

 किन  किन  उद्योगों  को  सहायता  दी  atk

 सरकार  अनुदानों ऋण  के  रूप  में  प्लग
 अलग

 कितनी
 धनराशियां

 देने  का  विचार

 करती
 है  !  ee  eee

 saat  में



 १४  PERE  मौखिक  उत्तर  १४१६

 मंत्री  कानूनगो )  पंजाब  सरकार  ने  राज्य  के  औद्योगिक विकास  के  लिये

 सरकारी  साधनों  से  १९  करोड़  रूपये  मांगे  हैं  ।

 कई  योजनाओं  के  लिये  वित्तीय  सहायता  मांगी  गयी  है  ।  महत्वपूर्ण  योजनाओं  का  एक

 विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ८,  श्रनुबन्घ  सख्या  ३०]

 शहरी  कोई  निकाय  नहीं  किया  गया  है  ।

 इकबाल  सिंह  :  पंजाब  में  सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  कितने  उद्योग  स्थापित

 किये  जायेंगे  ?

 श्री  कानूनगो  :  इसके  लिये  पूर्व  सुचना  दीजिये
 ।

 इकबाल  fag  :  क्या  उस  राज्य  में  सरकारी  श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिये  पंजाब  सरकार  ने  कोई  प्रस्थापनाएँ  प्रस्तुत  की  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 माननीय  सदस्य  को  विवरण  से  मालूम  होगा
 कि

 उन्होंने  एक  लम्बी  सूची  दी

 है  कौर  वे  सभी  को  सरकारी  क्षेत्र  में  रखना  चाहेंगे  ।

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  क्या  भारत  सरकार  पंजाब  सरकार  को  वहाँ  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  स्थापित

 के  लिये  कुछ  सहायता  देने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  हां  ।  हमेशा  ऐसा  होता  ही  है  ।  उन्हें  सहायता पेश  की  गयी  वह

 योजना  तैयार  कर  रहे  हैं  ।

 अभिरक्षक  vite  निष्क्रिय  सम्पत्ति  विभाग

 r* eeeg  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  शभ्रभिरक्षक  कौर  निष्क्रिय  सम्पत्ति  विभाग  को  निबटारा  विभाग  के  साथ

 मिला  का  विचार  करती

 यदि  तो  वह  कब  किया  जायेगा
 ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  हाँ  ।

 एकीकरण  का  काम  चल  रहा  है
 प्रौढ़

 कुछ  राज्यों  में  वह  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 मंत्री  ने  बताया  था
 कि  कुछ  राज्यों  में  एकीकरण का  काम  पूरा हो  चुका

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  केन्द्र  के  सम्बन्ध  में  कया  स्थिति  है  ?

 श्री
 सतीदाचन्द्र

 :  धीरे-धीरे  अभिरक्षकों  की  कौर  के  पद
 कम

 कर  किये  जा  रह  हैं  शौर  निबटारे

 की  कौर  तत्सम्बन्धी  पद  बनाये  जा  रहे  हैं  |  राज्यों  में  श्र  केन्द्र  दोनों  में  ही  काम  चल  रहा  है  ।

 बद्ध  जयन्ती

 1१४४४.  श्री  कृष्णा चा ये जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महात्मा  बुद्ध  के  २५००वीं  au  गांठ  के  उत्सव  के  पर  भारत  सरकार  ने  तिब्बत

 के  दलाई  लामा  को  आमंत्रित किया  कौर

 यदि
 तो

 क्या  उन्होंने  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 प्रधान
 मंत्री  तथा

 वेदेदिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल :  ate  भारत

 कार  ने
 चीनी  सरकार

 के
 जरिये  चीन  के  भ्रमण  बौद्धों  के  साथ  साथ  दलाई  लामा  भर  पंचम  लामा

 fast  प्रय  में
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 को  बुलाया था
 ।

 चीनी  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है
 कि

 बहुत  अधिक  काम  होने  के  कारण  दलाई  लामा  कौर

 पंचम  लामा
 न

 श्री  सकेंगे  श्र  सुझाये  गये  व्यक्तियों  में  से  तीन  अन्य  व्यक्ति  इतने  वृद्ध  या  इतने  व्यस्त  हैं
 कि

 वे  निमंत्रण  स्वीकार  नहीं  कर  सकते
 |

 उसने  च  बताया  है  कि  भारत  कौर  चीन  के  बीच  पुराने

 गत  बौद्ध  सम्बन्धों  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  चीन  की  बौद्ध  संस्था  are  प्रसिद्ध  बौद्ध  का  एक़

 शिष्टमंडल  जिसमें  हमारे  सुझाये  गये  ३  व्यक्ति  शामिल  सहर्ष  भेजेगी  ।

 श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  शिष्टमंडल  का  कार्यक्रम  इस  प्रकार  बनाया  गया  है  वह  बौद्ध  धर्म

 के  सभी  महत्वपूर्ण स्थान  देख  सके  ?.

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  किस  शिष्टमंडल का  कार्यक्रम  ?

 श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  उनके  दौरे  के  कार्यक्रम  में  भारत  के  सभी  महत्वपूर्ण  बौद्ध  धर्मी  स्थान

 दया मिल किये  गये  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  ये  निमंत्रण  भारत  सरकार  ने  बुद्ध  जयंती  समिति  की  कौर  जिसके

 अ्रध्यक्ष  उपराष्ट्रपति  जारी  किये  हैं  ।  अक्टूबर-नवम्बर  में  एक  गोष्ठी  कौर  एक  सांस्कृतिक  प्रदर्शनी

 करने  का  विचार  है  ।  भारतीय  विद्वानों  के  दुनिया  के  अनेक  हिस्सों  से  लगभग  सौ  बौद्ध  विद्वान

 बुलाये  गये  हैं
 ।

 जब  वे  विद्वान  करायेंगे  तब  अवश्य  ही  बौद्ध  यात्रा  अ्रथवा  ऐतिहासिक  या  सांस्कृतिक  महत्त्व

 के  स्थान  उन्हें  दिखाने  की  व्यवस्था  की  जायेगी  |  प्रत्येक  व्यक्तिगत  मामलें  पर  भ्र लग  से  विचार  किया  जा

 सकता  किन्तु  वह  wet  प्रभी  उपस्थित  नहीं  हुआ  है
 |

 श्रादिमजाति भाषाओं  के  लिये  लिपि

 प  QUCY  श्री०  डी०  सी०  फार्मा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ि
 क्या  की

 आदमजात
 भाषाओं  के  लिये  उपयुक्त  लिपि  बनाने

 क  लिय  किसी  समिति

 की  स्थापना की  गई  कौर

 यदि  तो  समिति  द्वारा  wa  तक  कया  प्रगति  की  गई  है
 ?

 कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  ज०  :  एतदर्थ  तथ्य-श्रान्वेषक wa

 समिति  की  स्थापना  की  गई  है  जो  कि  श्रादिमजाति  की  ध्वनियों  का  अध्ययन  कर  रही  है  तथा  उन्हें

 नागरी  में  लिखने  की  उपयुक्तता  के  सम्बन्ध  में  सामग्री  संकलित  कर  रही  है
 ।

 बाद  में  एक  लिपि  समिति  उन

 उपपत्तियों  पर  विचार  करेगी  शहरों  यह  देखेगी  कि  श्रादिमजाति  भाषाओं  के  लिये  देवनागरी लिपि  को

 ग्रास  बनाने  करने  की  कोई  झ्रावश्यकता  है  |

 समिति  का  काम  जारी  है  जो  कभी  खत्म  किया  जाना  है
 ।

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  इस  समिति  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  क्या  वे  सब  शभ्रादिमजाति  भाषाएँ

 जो  जैसा  उस  दिन  हमें  सभा  में  बताया  गया  हर  आठ  या  दस  मील
 पर  बदलती हैं  इसमें

 निहित  हैं
 ?

 मैं  इस  समिति
 के  सदस्यों मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  जवाहरलाल  नेहर ू)

 के  नाम  नहीं  दे  सकता  |  किन्तु  माननीय  सदस्य  यह  आशा  कसे  कर  सकते  हैं  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  की  बोली

 को  प्रतिनिधित्व  दिया  जायेगा
 ।

 वास्तव  में  कोई  प्रतिनिधि  पाना  कठिन  है
 ।

 श्रीमती
 ख़ौमेनी

 :  इन  क्षेत्रों  में  इस  समय  कौन  सी  लिपि  प्रयुक्त  की  जाती  है
 ?

 श्री  सी०  डी०  पांडे
 :

 रोमन  लिपि
 ।

 मूल  sate
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 tart  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जहाँ  तक  मुझे  ears  है  इस  समय  कुछ  भागों  में  देवनागरी  लिपि  प्रयुक्त

 की  जाती  है  ate  कुछ  भागों  में  लेटिन  लिपि  sate  यह  पहले  प्रयुक्त  होती  थी  कौर  अरब
 भी  इस  का

 प्रयोग  जारी  है  ।  कुछ  स्थानों  पर  धीरे-धीरे  इस  का  स्थान  देवनागरी  लिपि  ले  रही  है  ।  समिति  की  स्थापना

 इन्हीं  सब  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  हुई  है  ।

 श्री  डी०  सी०  शर्मा
 :

 इस  तथ्य  अन्वेषक  समिति  को  श्रावक  सामग्री  संकलित  करने  में  कितना

 समय  लगेगा  तथा  इस  सामग्री  की  जाँच  करने  तथा  कुछ  निष्कर्षों  पर  पहुँचने  के  लिये  किस  प्रकार  की

 समिति  निमित  की  जायेगी  ।

 जवाहरलाल नेहरू  :  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  है
 ।

 दक्षिण  श्रफ्रोका  का  आप्रवासी  संशोधन  विधेयक

 1*१४४६.  पंडित  ato  एन०  मालवीय  :  कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  दक्षिण  की  सरकार
 ने  आप्रवासी

 .
 संशोधन

 पुरःस्थापित
 किया

 att .

 यदि  तो  इस  विधेयक  का  क्या  उद्देश्य  है
 ?

 मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  at)  जी  हाँ  ।

 समाचारों  के  भ्रनुसार  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  दक्षिण  श्रफ़ीका  के  गृह-मंत्री को

 व्यक्तियोंਂ  को  वहाँ  से  बाहर  निकालने  के  अधिक  अ्रधिकार  देना  है  ।  इस  विधेयक  द्वारा

 विद्यमान  आप्रवासी  विधियों  में  भी  अनेक  प्रशासनिक  संशोधन  किये  जायेंगे  |

 प्रधानों  के  लिखित  उत्तर

 विदेशों में  भारतीय  fast

 1१४२१.  श्री  डी०  सी०  धर्मा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  भारतीय  राजनीतिक  मिशन  क्रमोन्नत  किये  गये  कौर

 उन  देशों  के  नाम  जहाँ  उन्हें  क्रमोन्नत  किया  गयाਂ  है
 ?

 taaf  कार्य  मंत्री
 के  सभासचिव  सादत  चली  खां )  mit  भ्रापेक्षित

 सुचना  प्रदर्शित  करते  हुये  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिदिष्ट  ८,  अनुबन्ध

 संख्या  ३१]

 राजस्थान  की  भारत-पाकिस्तान  सोमा

 1*  १४२४.  श्री  वाक़िया
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  राजस्थान  की  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  क्रियाशील  कुख्यात  डाकिनों

 को  पकड़ने  में  पाकिस्तानी  पुलिस  ने  भारतीय  पुलिस  को  बहुत  कम  सहयोग  दिया

 राजस्थान  के  कितने  डाकुओं  ने  पाकिस्तान  क्षेत्र  में  शरण  ली

 क्या  राजस्थान  तथा  पाकिस्तान  के  पुलिस  भ्र धि कारियों  के  मध्य  कोई  उच्च-स्तर  सम्मेलन

 gat  भ्र

 यदि
 तो  उसके  परिणाम

 ?

 मूल  wast  में
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 ara  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चलो  ate  ऐसी  सूचना  मिली

 है  कि  राजस्थानी  डाकुओं  के  १२  गिरोह  सीमा  पर  क्रियाशील  हैं  तथा  गम्भीर  श्रीराम  करने  के  बाद  परिश्रमी

 पाकिस्तान  में  शरण  लेते  हैं  ।  इन  al  पकड़ने  में  भारतीय  पुलिस को  पाकिस्तानी  पुलिस  से

 कोई  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 ate  मार्चे  १६४५६  में  हैदराबाद  )  में  कच्छ  तथा  पाकिस्तान

 के
 पुलिस  पदाधिकारियों का  एक  सम्मेलन  था  ।  यह  की  जाती  है  कि  इस  सम्मेलन  के

 परिणाम  स्वरूप  परिस्थिति  में  सुधार  होगा  |

 मार शे नेस  श्राफ  वि चेस्टर  मेमोरियल  हाल

 1*  १४२८.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :
 कया  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग ेf  (|

 |  )  क्या  नई  दिल्ली  में  विचेस्टर  की  मारशेनेस द्वारा  एक  श्राफ
 विचेस्टर  मेमोरियल

 ह  बनवाया  जा  रहा  है  र  यह  नई  दिल्ली  को  भेंट-स्वरूप दिया

 यदि  तो  यह  हाल  किस  काम  में  लाया
 भर

 यह  कहाँ  स्थित  होगा
 ?

 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  :
 में  ऐसे

 किसी  प्रस्ताव  से  rama  नहीं  हूँ

 ait  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हस्तनिर्मित  दियासलाई  उद्योग

 1*  १४२६.  श्री  नटराजन  :  क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हस्तनिर्मित  दियासलाई  उद्योग  में  मंदी  का  कारण  क्या

 मद्रास  में  इस  कुटीर  उद्योग  के  लोगों की  कुल  संख्या  क्या

 सरकार  का  इस  मामले  में  क्यां  पग  उठाने  का  विचार  है
 ?

 1  उद्योग  मंत्री  :  हस्त  निर्मित  दियासलाई  उद्योग  में  किसी  गंभीर  मंदी  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  |

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 सरकार  को  इंस  उद्योग  में  गम्भीर  बेरोज़गारी  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  नहीं  है  कौर  इसलिये

 पग  उठाने  का  नहीं  उठता  ।

 पेप्स ूमें  ताप-विद्युत  जनित

 1*१४४०.  श्री  वोडयार  :  कया  सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है
 कि

 पेप्सू  सरकार
 ने

 राज्य  के  अ्रतिरिकर  ताप  विद्युत  जनित्रों  को  बेचने  का

 निश्चय  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल
 व

 विद्युत  ari
 से

 यह  प्रार्थना  की  है  कि  इन

 जनित्रों  को  भारत  के  अन्य  राज्यों  को  बेचने  की  व्यवस्था  की  जाये
 ?

 सिचाई
 ate

 बिद्युत  उपमंत्री  (st
 :  ate  जी  हाँ  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 १४  PEXK  लिखित  उत्तर  १४२ ३

 पाकिस्तान  गणराज्य  दिवस

 1*  १४४७.  श्री  कामत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  .  करेंगे  कि

 अ्रवसर  पर  भारतीय
 पाकिस्तान  गणराज्य  दिवस  पर  सैन्य  सेवाओं  की  परेड

 क

 राजनियक  अधिकारियों  के  व्यवहार  के  बारे  में  लंदन  के  एक्सप्रेसਂ
 में

 जो
 रिपीट  छपी  थी

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उस  गया

 क्या  उस  रिपोर्ट  में  लगायें  गये  आरोप  सत्य
 कौर

 यदि  तो  वास्तविक तथ्य  क्या  हैं  ?

 काय  मंत्री  के  सभा सचिव  सादत  चला

 site  ये  सभी  आरोप झूठे  शरारत भरे  हैं  ।

 स्पेलिंग  संयंत्र

 1*१४४८.  श्री बलवन्त सिह  महता  :  क्या  वाणिज्य site  उद्योग
 मंत्री  १  Q9EYY AT को

 qe  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३१९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जस्ते  लिये  स्पेलिंग  सयंत्र  बनाने  के  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  गया  कौर

 इस  समय  देश  में  सीसे  तथा  जस्ते  की  कितनी  श्रावइ्यकता  है  उसे  पूरा  करने

 के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  विषय  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 इस  समय  देश  में  लगभग  RY,co00  टन  €,००० से  १०  ooo  टन  तक  सीसे

 ३२,०००  से  ३४,०००  टन  तक  जस्त  की  शझ्रावस्यकता  है  ।  सीसे  ताँबे  की  आवश्यकताओं  की  ७

 ताँबे  को  छोड़  कुछ  तो  देशी  उत्पादन  से  की  जाती  है  भ्रौर  कुछ  ग्रा यात  द्वारा
 |

 जस्त  प्रौर  विद्यद्विर्लेषक  ताँबे  की  सारी  पूर्ति  ग्रा यात  द्वारा  ही  की  जाती  है
 ।.

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  प्रशासन  2eXo

 |  *
 PVSE  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  wa  भी  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  प्रशासन  2&Xo  के
 श्रन्तगंत

 बहुत  से  न्यायिक  मामले  राज्यों  के  संरक्षकों  के  पास  विचारार्थ  पड़े  हुये

 यदि  तो  सरकार  उनके  शीघ्र  निपटारे  के  लिये  कया  areas  कर  रही  है
 ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  सती दा चन्द्र )  जी  १  फरवरी  १९४५६ को  लगभग  ३६,०००

 मामल थ

 (१)  न्यायिक  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिये  अन्तिम  तिथियाँ  निश्चित  कर  दी  गई  हैं

 काम  की  मासिक  प्रगति  की  भ्रांत  पूरा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 (२)  जहाँ  कहीं  aaa  समझा  गया  है  भ्र ति रिक्त  सटाफ  रखने
 की

 स्वीकृति  दे  दी  गई  है
 ।

 (३)  महानिरीक्षक  को  निष्क्रान्त  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  सभी  प्रकार  के  प्रशासनिक  कार्यों  से

 छटी
 दे

 दी  गई  है
 ।  a

 वह  केवल  न्यायिक  कार्य  ही  करते  हैं  । ——  re  ee

 भ्रंप्रेजी में



 १४२४  लिखित  उत्तर  १४  अमल  FaUs

 दाबदार  विस्थापित  विधवायें

 RvXo  सरदार  इकबाल  सिह
 सरदार  श्रकरपरी

 कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसी  हरनेक  विस्थापित  विधवा  दावेदारों  को  जिन्होंने  मुआवज़े  के  लिये

 श्रम्यावेदन  किया
 sat  तक  maar नहीं  मिला

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इन  सब  दावेदारों  को  कब  तक  मुआवजा  मिलेगा
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीदाचन्द्र  )  लगभग  २०,०००  भ्यावेदकों में से में  से  तीन-चौथाई

 का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  तथा  एक-चौथाई  का  करना  शेष  है  ।

 विलम्ब  के  मुख्य  कारण  ये  हैं

 (१)  सह-हिस्सेदारों  के  मुआवज़े  की  भ्र जि याँ  जो  कि  विभिन्न  प्रदेशों  में  दी  गयी  प्रभी  तक

 सम्बन्धित  प्रादेशिक  दावा-निबटारा  च्  को  नहीं  मिली  हैं  ।  इन  मामलों का  निबटारा

 तब  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  सह-हिस्सेदारों  की  जिन्हें  द्र्ढा  जा  सकता  है  ग्रथियों

 समन्वित न  की  जायें

 )  दावेदारों  ने  पूरे  कागज़  नहीं  भेजे  ak

 (३)  दावेदार  उन  पतों  पर  उपलब्ध  नहीं  हैं  जो  उन्होंने  अपने  दावे  की  जियों  पर  दिये  हैं  तथा

 यह  मालम  किया  जाना  हे  कि  वे  अरब  कहाँ  पर  हैं  ।

 ५  मामलों  का  शीघ्रता  से  निवटारा  करने  का  यथासम्भव  प्रयत्न  किया जा  रहा  है
 ।

 ara  है  कि  भ्रामक  ३  मास  में  शेष  दावेदारों  में  से  अधिकतर  का  भुगतान  कर  दिया  जायेंगी  |

 पुर्तगाली  बस्तियों  में  भारतीय

 प  PTY.
 {  क  डीसी

 डी०  सी
 दामन

 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि
 tr

 के  पुर्तगाली

 अधिका  पर्त  गाली  बस्तियों  से  समस्त  भारतीय  निवासियों  को  निकालने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ?

 कार्य  मंत्री के  सभा सचिव  सादत  चली  at):  पुतंगाली  भ्र धि कारियों
 द्वारा  जान

 बस  कर  इस  प्रकार  के  प्रयत्नों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  को  हाल  में  कोई  समाचार  नहीं  मिले  हैं  ।

 भारतीय  राजदूतों  का  सम्मेलन

 1*  १४५२.  श्री  कृपाचार्य  stat  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली में  १९ ५६  में  अन्तिम  सप्ताह  में  हमारे  वैदेशिक  राजदूतों  का  कोई  सम्मेलन

 हुमा  था

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  का  उद्देश्य  कया
 कौर

 इसमें  क्या-क्या  मुख्य  निर्णय  किये  गये
 ?

 वेदिक  कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  खां  )  जी  हां  ।

 अपनी  नीति  को  प्रतीक  प्रभावशाली  बनाने  के  लिये  विचार-विमर्श  तथा  देश  में  हुये

 वर्तनों  से  ५  वैदेशिक  प्रतिनिधियों  को  अवगत  कराना  |

 इस  सम्मेलन  में  कोई  औपचारिक  निर्णय  नहीं  लिये  गये

 ।

 मूल  ast  में



 १४  PEAR  लिखित  उत्तर  १४२५

 राज्य  बाढ़  नियंत्रण बोर्ड

 1९४५३.  श्री  रास  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किन-किन

 राज्यों  ने  att  राज्य  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  का  निर्माण  नहीं  किया  है
 ?

 सिंचाई  श्योर  विद्युत  उपमंत्री  प्रभी  तक
 निम्नलिखित

 राज्यों
 ने  राज्य  बाढ़

 नियंत्रण  बोर्डों  का  निर्माण  नहीं  किया  है
 :

 भाग क

 १.  बम्बई

 ve  मद्रास

 भाग ख

 १.  हैदराबाद

 २.  मध्य  भारत

 मसूर

 राजस्थान

 ५.  न्रावनकोर-कोचीन

 भाग ग

 दिल्ली

 हिमाचल  प्रदेश

 कच्छ

 भाग घ

 अ्रंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप-समूह  |

 व्यापारिक  प्रतिनिधि  मंडल

 1९५४.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 geyy  में  विदेशों  में  कुल  कितने  व्यापारिक  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजे

 ये  मण्डल  किस-किस  देश  में  ak

 इन  के  प्रतिवेदनों  पर  कया  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 site  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०
 टी०

 :
 से

 एक  विवरण  संलग्न  कियां  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  श्रतुबंध  संख्या  ३२  |

 राजस्थान में  विस्थापित  व्यक्ति

 1९५४५.  श्री  डी०  सी०  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय
 राजस्थान  में  कुल

 कितने
 विस्थापित

 व्यक्ति
 लਂ  ह

 मूल  अंग्रेजी  में



 १४२६  लिखित  उत्तर  १४  ENE

 उनके  लिये  जब  तक  बनाये  गये  कमरों  तथा  दुकानों  की  कुल  संख्या  कितनी  कौर

 इनमें  से  कितने  कमरे  तथा  दूकानें  इस  समय  तक  खाली  पड़ी  हैं  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  श्री  सतीशचन्द्र  :  लगभग  ३४४,०००

 BER  एक  कमरे  के  मकान  |

 Roo
 घर  जो  सहकारी  श्रीवास  संस्थाओं  द्वारा  बनाये  गये  हैं  ।

 १,२३६  दूकानें  तथा  लकड़ी  के  खोखे  |

 १४४  एक  कमरे  के  मकान  |

 ५३  मकान

 ३२  दूकाने ं।

 भिलाई  का  इस्पात  का  कारखाना

 1€५६.  श्री  बेलायुधन
 :

 कया  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 इस  समय  तक  भिलाई  के  इस्पात  के  कारखाने  के  लिये  कितने  पदाधिकारी  तथा  afer

 कारी  भर्ती  किये  गये

 उनके क्या  वेतन-क्रम  निश्चित  किये गये

 ait  तक  उन  पर  कितना  रुपया  खर्चे  किया  जा  चुका

 उनको  किस  प्रकार  भर्ती  किया  जाता  है  ate  कौन  भर्ती  करता  है  ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०

 से  एक  विवरण  संलग्न  किया  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ८,  श्रनुबंध  संख्या  ३२]

 वृत्तान्त  चित्र

 fey.  श्री  गाडिलिंगन  गौड़
 :

 कया  सूचना  site  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कितने  ऐसे  निजी  उद्योग  हैं  जिन्होंने  आ्राधुनिक  भारत  के  औद्योगिक जीवन  की  प्रगति  के

 सम्बन्ध  में  वृतान्त  चित्र  बनाए  श्र

 उन  चित्रों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  फिल्म  डिवीज़न  की  भ्रांत  &
 ऐसे  चित्र

 बनाने  वाली  निजी  कम्पनियों  की  संख्या  तीन  है  तथा  सात  कौर  कम्पनियों  के  साथ  ऐसे  चित्र  बनाने  के

 लिये  फिल्म  डिवीज़न  का  संविदा  है  जिनका  विवरण  नीचे  दिया  जाता  है  ।

 वृतान्त  चित्रों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं
 :

 (१)  जो  बनाये जा  चुके  हें

 (१)  (2)

 फिल्म का  stan  fara का  विषय

 फार  प्लेन्टीਂ  कृषि  को  उद्योगों की  सहायता  ।

 रे  इन  नीडਂ  मजदूरों  के  लिये  भविष्य  निधि  योजना  |

 दक्षिणी  प्रदेश  में  विकास  परियोजनायें  तथा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (२)  जिनके  बारे  में  संविदा  किया  गया  है--निर्माणाधीन

 (१)  (2)

 फिल्म का दीष॑क दीपक  फिल्म का विषय का  विषय

 रीजन  पश्चिमी  प्रदेश  में  विकास  परियोजनायें  तथा

 ara  योजनायें  |

 शिपिंग एण्ड  fart  बिल्डिंग  99०७९  ०  ७०७१ ७०  १७०

 नाथने  रीज़न  उत्तरी  प्रदेश  में  विकास  परियोजनाओं  तथा

 औद्योगिक  योजनायें  ।

 इस् टन  रोशन  पूर्वी  प्रदेश  में  विकास  परियोजनायें तथा  औद्योगिक

 योजनायें  |

 4  ए  स्माल  स्केल  इंडस्टीज

 औद्योगिक  श्रीवास-निर्माण

 एण्ड  प्रोग्रेसਂ  संगठित  उद्योगों  मेंਂ  उत्पादन  +

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 क्या  यौजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम 1९४५८  पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 पंचवर्षीय  aor  के  अंतगंत  भिन्न-भिन्न  विकास  योजनाओं  के  लक्ष्यों की  पूर्ति  न  कर  के  कारण

 कितनी  राशि  बच  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  एस०  एन०  :  यह  सूचना  लोक-सभा  में  पहले  VE  PENG

 को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  ३३३
 के  उत्तर  में  दी  जा  चुकी

 है  ।
 इस  समय  कौर  अधिक  सूचना  नहीं

 दी  जा  सकती

 इस्पात

 1€  Ke  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि Rea  में  qatar,  रूस  ak  ब्रिटेन  से  निर्यात  किये  गये  इस्पात  की  दरों  में  कोई  था
 ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०
 टी०

 :  जी  हां
 ।

 विदेशियों को  नौकरियां

 सरदार  इकबाल  सिह
 1६6६०

 सरदार  श्रकरपरी

 कया  उत्पादन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  उत्पादन  मंत्रालय  के  भ्रमित  शझ्रौद्योगिक

 संस्थानों  में  कितने  विदेशी  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ?

 उत्पादन  मंत्री  के०  पी०  :  कुल  संख्या  प्रदशित  करने  वाला एक  विवरण  साथ

 लगाया  जाता  है
 ।

 ७, ७ [देखये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 अ्रखिल  भारतीय खादी  बोर्ड

 RRR.  श्री
 शक्

 पी०  सोनिया  :  कया  उत्पादन  मंत्री  निम्न  oe  का  एक  विवरण  लोक-सभा

 के  टेबल
 पर

 रखने  की  कृपा  करेंगे
 :

 SS  eee
 ()  Qey!

 AS  में  खिल  भारतीय  खादी  बोर्ड  को  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितनी  रकम
 दी

 मूल  भ्रंग्रेजी



 पद
 १४,  १९५६

 (  )  खादी  की  बिक्री  पर  कित
 कम  कमीशन के  रूप  में  दी  कौर

 खादी  श्रमिकों  को  सहायता  के  रूप  में  कुल  कितनी  रकम  दी  गई  ?

 उत्पादन  मंत्री  के०  ato  केन्द्रीय  सरकार ने  १९५५-५६  में  निम्नलिखित

 ऋण  मंजर  किये

 खादी  बोड  को  राज्य  सरकारों  योग

 संस्थाओं  को  दिये  गये

 वितरण  करने

 के  लिये  दिये

 गय॑  ऋण
 कया  एलिसन

 १.  खादी  उद्योग  रुपय  १,७६,  ४४,७००  20,  ¥Y,200  2,519,00,000

 २.  ग्राम  उद्योग  ७१,२०,११४०  PE, 83,522  €०,६  ३े,&६ २
 ce  SE ee

 रुपय  89,98,  ayo  R58,  न  2,99, ऐ २
 पिक  LS  दों  खि  फ्राक  es  ET  a

 माननीय  सदस्य  का  श्राव्य  खादी  की  बिक्री  पर  ३  कराने  प्रति  रुपये  की  दर  से

 दिये  जाने  वाले  बट्टे  )  से  है
 ।  VEUN-“S WTA Fe में  इस  बारे  में  ८५  लाख  रुपये  की  राशी  स्वीकृत  की

 गई
 जिसमें

 से  २९  फरवरी  १९५६ तक  ६२  लाख  &c  हजार  ६९१  रुपये  की  राशि  व्यय  की  जा

 चकी

 से  माननीय  सदस्य  का  श्रामण्य  उन  रचनात्मक  कार्यकर्ताओं  से

 जो  खादी  बोर्ड  के  रन  खादी  के  कार्यक्रमों  की  उन्नति  के  हेतु  काम  करते  हैं  ।  यदि  यह  ठीक  तो

 खादी  कार्यकर्ताओं  को  इस

 के

 लिये  दी  गईं  रकम  निम्नलिखित  है

 :

 ह  वि

 कार्यक्रम  का  a  तक  काम  म स्वीकृत की  गई  रकम  QE-Q-NE

 रु०  लार्ड NV  इ  गई  रकम

 (१)  एजेंसी  बिक्री  योजना  2,400,000  ३६,५७३

 (२  )  रमण-मंडलियां  X,oo00  ye  CS?

 (3  वस्त्रस्वावलम्बन  2¥,00,000  ACE  CRY

 25,2¥,o00
 PARE

 ४४
 रे

 विदेशों  में  भारतीय  निदान

 डा०  सत्यवादी

 श्री  रामानन्द दास 1९६२

 श्रीमती  श्रनसयाबाई  बोरकर ov

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशों  में  भारतीय  में  विभिन्न  श्रेणीयों  में

 कितने  अनुसूचित  जातियों  के  तथा  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  अपेक्षित सुचना  संकलित  की

 जा  रही  है  तथा  होने  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 aaa  में
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 चाय  उद्योग

 Teed.  मल्ला  श्रबदल्लाभाई  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चाय  के  मूल्यों  में  स्थायित्व  लाने  के  लिये  चाय  बोझ  कहाँ  तक  सहायक  सिद्ध  हुमा

 गत  युद्ध  तथा  उसके  पश्चात  चाय  उद्योग  ने  अपनी  स्थिति  बनाये  रखने  के  लिये  कौन-कौन

 से  कार्य किये  हें  ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री
 टी  ०  eto  कृष्णामाचारी  :

 अंतर्राष्ट्रीय  चाय  करार  के  उपबंधों  के  प्रसार  चाय  के  निर्यात  पर  नियंत्रण  कर  दिया  गया  था

 और  भारतवर्ष  में  चाय  क्षेत्रों  में  विस्तार  कर  दिया  गया  था  ।  इससे  चाय  का  निर्यात  नियमित  हो  गया

 तथा  भिन्न-भिन्न  चाय  उत्पन्न  करने  वाले  देशों  में  चाय
 की

 खेती  के  क्षेत्र  भी  नियमित  हो  गये  ।  पहला

 अंतर्राष्ट्रीय चाय करार चाय  करार  १९३३  में  |  ।  फिर  समय-समय  पर  इसका  पुनर्नवीकरण  किया  जाता  रहा  |

 इस  करार  का  उद्देश्य  उत्पादन  माँग  में  समायोजन  लाकर  तथा  चाय  की  कीमतों  को  लाभ-प्रद  बना

 कर  चाय  के  उद्योग  में  स्थायित्व  लाना  था  |

 २.  चाय  बोर्ड  तथा  इससे  पूर्ववर्ती  भारतीय  चाय  बाज़ार  विस्तार  als  तथा  भारतीय  चाय

 ज्ञापन  चाय  के  निर्यात  का  विनियमन  करते  रहे  तथा  चाय  की  खेती  के  विस्तार

 लगे  रह े।

 ३.  भारतीय चाय  प्रचुज्नं1ए  समिति  १९०३  से  ही  भारतवर्ष  में  चाय  की  खपत  को  बढ़ाने  के  प्रचार

 में  लगी  रही  ।  बाद  में  यह  प्रचार  विदेशों  में  भी  किया  जाने  लगा  ।  इस  समय  चाय  बोर्ड  निर्यात  तथा  चाय

 की  कृषि  का  विनियमन  करने  के  अलावा  चाय  की  खपत  को  बढ़ाने  के  लिये  प्रचार  भी  कर  रहा  है  ।

 चाय  बोर्ड १  1EXY  को  बनाया  गया  था  |  उस  समय  से  यह  चाय  उद्योग  की  लाभदायक

 सेवा  कर  रहा  है  की  सिफारिश  पर  सरकार  ने  चाय  पर  निर्यात  कर  का  पुनरीक्षण  किया  है  ak

 उसके  स्थान  पर  खंड  पद्धति  को  प्रारम्भ  किया  है  जिससे  कि  ये  कर  चाय  के  वर्तमान  मूल्यों  के  अनुरूप  हो

 सकें  |  अच्छी  किस्म  की  चाय  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  फसलों  के  आधार  पर  बनाये  गयें  नियमों

 का  पुनरीक्षण  किया  गया  है  जिससे  कि  उत्पादक  पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  का  लाभ  उठा  सकें  ।  चाय  के

 विस्तार  सम्बन्धी  नियमों  में  काफी  छूट दे  दी  गयी  है  जिससे  कि  लोग  खाली  पड़ी  भूमियों  पर  भी  उसकी

 खेती  कर  सकें  श्र  भ्रच्छे  प्रकार  की  चाय  उत्पन्न  कर  सकें  |  इसक  चाय  बोझ  सरकार  को

 वर्ष  निर्यात  कोटा  निश्चित  करने  के  लिये  सलाह  देता  है  ।

 ५.  विदेशों  में  चाय  का  प्रचार  चाय-परिषदों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  कि  अन्य  चाय  उत्पादी

 देशों  तथा  चाय  के  व्यापार  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  उपभोक्ता  देशों  के  सहयोग  से  बनाई जाती  चाय

 बोर्ड  प्रदर्शिनियों  तथा  मेलों  में  भी  भाग  लेता  है  ।

 चाय  बोर्ड  निधि  में  से  चाय  बागान  के  कर्मचारियों  के  कल्याणार्थ  अनुदान  भी

 देता  है  ।

 ७.
 विशेषकर  उत्तर-पूर्व भारत  में  चाय  बोर्डे  आवश्यक  सामग्री जैसे  मशीनें

 लोहा
 तथा

 इस्पात  इत्यादि  की  पूर्ति  का  समायोजन  करता  है  ।  जिससे  यह  उद्योग  भली  भांति  चल  सके  ।

 भ्रफगानिस्तान को  सहायता

 &Ey  मुल्ला  भ्रब्दुल्लाभाई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  सरकार  ने  कितने  अ्रधिकारियों  की  सेवायें  अफगानिस्तान  सरकार  को  अस्थायी

 तौर  पर  समर्पित  की
 और

 मूल  sist
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 १४  PENS

 १  geuy  को
 अफगानिस्तान  भारतीय  दूतावास  में  कितने  भारतीय

 कर्मचारी काम  कर  रहे  थे  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  १३;
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 छोटे  पैमाने के  उद्योग

 egy,  मुल्ला  श्रबदुल्लाभाई
 :

 क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 १९५४-५५  श्र  १९५५-५६  में  सरकार ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  छोटे  पैमाने  तथा

 बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  च्  अथवा  करा  के  रूप  में  कितनी राशि  स्वीकृत

 की

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया

 उन  उद्योगों  के  नाम  जिनके  लिये  यह  अनुदान  अथवा  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  है  तथा  इसकी

 स्वीकृति  की  मुख्य-मुख्य  शर्तें  ?

 1  वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी ०  टी०  से

 एक  विवरण  संलग्न  किया  जाता  है  |  परिदिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ३४५]

 निष्क्रान्त  सम्पत्ति  का  आवंटन

 FRER  श्री  गिडवानी
 :

 कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  को  निष्क्रिय  व्यक्तियों  की  दूकानें  शादी  किराये

 maar  पट्टेदार  के  अधिकारों  सहित  आवंटित  की  गयी

 यदि  तो  उसकी क्या  शर्ते ंहैं  और  क्या  उनसे  पट्टे का
 रुपया

 अ्रथवा  किसी-धन  लिया

 गया

 क्या  सभी  राज्यों  में  ऐसे  सभी  व्यक्तियों  से  एक  समान  पट्टे  की  राशि  ली  जा  रही  है
 ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री
 :

 जी  हा ँ।

 ix  कोई  ऐसा  सिद्धान्त  नहीं  निश्चित  किया  गया  है
 जो

 सब  पर  समान  रूप  से  लागू

 किया  जा  सके  ।  प्रत्येक  मामलें  के  अनुसार  इस  पर  विचार  किया  जाता  है
 ।
 पट्टे  की  रकम  व्यापार  की

 यत  तथा  जहाँ  वह  कार्य  होता  है  उस  स्थान  की  तथा  ऐसे  ही  अरन्य  कारणों  के  भ्रनुसार  निश्चित  की  गयी  है
 |

 कुछ  मामलों  उसमें  किसी  धन  भी  गया  है  ।

 पाकिस्तान के  लिए  भारतीय  दुष्ट-मंडल

 Teg.  श्री  जी०  पी०  सिन्हा
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अभी  पाकिस्तान

 के  इस्लामी  गण-राज्य  के  उद्घाटन  दिवस  पर  भारतीय  शिष्ट-मण्डल वहाँ  गया  था  उसमें  कितने

 श्र  कौन-कौन  व्यक्ति  थे
 ?

 प्राघान  मंत्री  तथा  sakes  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  पुनर्वास मंत्री  श्री  मे हरचन्द

 खन्ना  को  पाकिस्तान  गण-राज्य  के  उद्घाटन  दिवस  पर  भारत  का  विद्वेष  प्रतिनिधि  नियुक्त  किया  गया

 था  ।  उनके  साथ  श्रीमती  खन्ना  थीं  ।  शिष्ट  मण्डल  के  अन्य  सदस्य  ये  थे  :  श्री  एम०  जी०  राष्ट्र

 मण्डल  सचिव  श्री  मत  सी
 ०

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  |

 मूल  भ्रंग्रेज ी  में
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 मधुमक्खी  पालन  केन्द्र

 Tees.  श्री  देवगन  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मधुमक्खी  पालन  के  भ्रादर्श  केन्द्रों  के

 उन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  नाम  जहाँ  लोगों
 को  मधुमक्खी-पालन  में  प्रशिक्षण  दिया

 जाता

 उपर्युक्त  कार्य  के  लिये  कया  अ्रहंताएँ  हैं  तथा  इसमें  कितना  समय  लगता

 क्या  प्रशिक्षार्थियों को  किसी  प्रकार  की  वर्तिका  दी  जाए प  ह
 3

 चन  Id imma
 च

 की  जा  रही  है  कौर मंत्री  कठ  सी०
 :

 से  सुचना

 यथा-समय  लोक-सभा  के  पटल  पर  रक्खी  जायेगी
 |

 नीचे  सूचना  दी  जाती  है
 :

 PEYR-VY  (१)  ow  क्षेत्र-क्मचारियों  के  लिये  ३०  रु०  प्रतिमास

 प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  तीन  मास  की  वृत्तिका  ७,५६०  रुपये

 YEYV-KY  (१)  20.0  मधुपालों के  लिये  ४०
 रु०

 प्रति  मास  प्रति
 व्यक्ति

 के  से  तीन  मास  की  मृत्तिका  ।  १,२००  Fo  १०,२००  रुपये

 (२)  १००  क्षेत्र कर्मचारियों के  लिये  ३०  रु०  प्रति मास  प्रति
 |

 व्यक्ति  के  हिसाब  से  तीन  मास  की  मृत्तिका  |  €,०००  रुपये  as )

 है
 PEXT-S  (१)  १०  मधुपालों  के  लिये

 ४०
 रु०  प्रतिमास प्रति  व्यक्ति  के  |

 |
 मास  की  मृत्तिका  |  २,४००  रुपये

 े
 VV, Roo  रुपये

 (२)  २५०  क्षेत्र  कर्मचारियों के  लिये  ३०  रु०  प्रति  मास

 प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  तीन  महीने  की  मृत्तिका ।  eX, Xoo  J

 ह अ य ि ब न सवविवननिविधिविजिनििजिजञिजनववि SS  ND  SS  NS  sy  nus  pS  eherertr  es  eee  es  SD  GENNSS-GP
 FRjARRO

 Teee.  श्री  देवगन  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  कौर  मध्य  प्रदेश  में  दाह तूती  रेशम  को  छोड़  कर  भ्रमण  प्रकार  के  रेशम के

 विकास  के  लिये  क्या  योजनाएँ  बनायी  गई

 इस  उद्योग  के  मार्ग  में  क्या  भ्रड़चनें  झरा  रही

 उड़ीसा  wie  मध्य  प्रदेश  में  १६५४-५५  PEUY-US  में
 पृथक-पृथक  टसर  रैदास

 उद्योग  के  विकास  के  लिये  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गयी  ate

 किस  प्रदेश  में  सबसे  afr  टसर  के  कोने  होते  हैं  ?

 उत्पादन  मंत्री  क्र
 सी०  :

 निम्नलिखित  योजनाएँ  स्वीकृत  की  गयी  हैं
 :

 १.  बिहार

 (१)  टसर  बीज  सप्ताई  के  एक  मूल  केन्द्र  की  स्थापना  ।

 (२)  ऐसी  ह
 रेशम  के  कीड़ों  के  बीज  सप्लाई  करने  के  केन्द्र  की  पुनव्यंवस्था

 |

 मूल  में
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 २.  उडीसा

 (2)  तीन  ऐसी  बीज़  केन्द्रों  प्रौढ़  पोषक  गृहों  को  चालू  करना  |

 (२)  टसर  के  कपड़ों  के  डिज़ाइनों  में  सुधार  |

 (2)  ऐसी  उद्योग का  विकास

 (¥)  उद्योग  की  स्थापना

 (4)  ऐरी  पालने  उद्योग  में  प्रशिक्षण  पान  के  लिये  दो  अधिकारियों  को  भ्रासांम  भेजना  ।

 ३.  मध्य  प्रदान

 (१)  टसर  की  रीलें  बनाने  के  लिये  तथा  बचे-खुचे  टसर  की  कताई  के  लिये  तीन  केन्द्रों  का  खोलना  |

 (2)  |  )  उद्योग का  विकास  |

 इस  उद्योग  को  वैज्ञानिक  तथा  टेकनीकल  व्यक्तियों  की  ग्रा वश्य कता  है  ताकि  संरक्षित  बीज

 टसर  के  कीड़ों  उनकी  खराब  के  पौदों  की  वैज्ञानिक  गवेषणा  तथा  इस  उद्योग  की  सीलिंग

 are  वीविंग  aaa का  वैज्ञानिक  किया जा  सके  इस  प्रकार इस  उद्योग  को  सुदृढ़  बनाया

 जा  सक  |

 राज्य  92५४-५५  PEUN-UE

 रु०  रु०
 a  na

 FE  Roo

 VR UEV

 मध्य  प्रदेश  दें  ७८

 योग
 ———

 BRU,  WR

 मध्य  प्रदेश  श्र  बिहार
 |

 परिश्रमी बंगाल  मे  बाद  सवाल

 18७०:  श्री  एन०  बी ०  चौधरी  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  की  बाढ़  शाखा  ने  परब  तक  पश्चिमी  बंगाल  के  किन  क्षेत्रों

 के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  तथा  श्रनसन्धान  किये  कौर

 किन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  वैमानिक  फोटोग्राफी  तथा  तृतीयक  समतलन  पूरा  किया

 गया है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  +  feat

 बंगाल में  कोई  सर्वेक्षण  तथा  श्रनसन्धान नहीं  किया  है  ।  सर्वेक्षण  भ्रधिकांश  रूप  से  भारतीय  भ-परिमाप

 विभाग  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  अनुसन्धान  स्वयं  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  |

 वैमानिक  फोटोग्राफी
 तथा

 तृतीयक  समतलन  जो  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पुरा

 किया  गया
 है

 का  सविस्तार  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 :

 जिलें का  नाम
 वैमानिक

 तबीयत  समर्थन

 कच  बिहार  १,२७४  वर्ग  मील
 ?

 280  वर्ग  मील

 Yoo  १५
 प

 जलपाइगरी  2,250 क
 पै

 Ray
 ह

 ee.

 6008

 वर्ग

 मील
 नाया हक  ३६०  वर्ग  ear

 में
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 Teg.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  कया  उत्पादन  मंत्री  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  भैंसों  के  सींगों  से  कंघे  तेयार  किये  जाते
 थ

 तथा  इस  समय
 तैयार

 किये  जाते

 यदि  तो  कंघा  उद्योग  को  प्लास्टिक
 तथा

 सिलोलाइड  कंघों  की  स्पर्धा  से  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गई

 कया  सरकार  को  इस  बात  नमाज़  है  कि  सींगों  से  कितने  कंघे  तैयार  होए होते

 यदि
 तो  १६४७  तथा

 geyy  में  कंघों  का  उत्पादन  कितना
 तथा

 ्  क्या  यह  सत्य  है  कि  सींग  दूसरे  देशों  को  निर्यात  किये  जा  रहे  हैं  तथा  इस  तरह  से  देशी  करों

 के  मूल्यों  पर  इसका  प्रभाव  पड़  रहा  है
 ?

 1  उत्पादन  मंत्री  कृ०  सी०  जी  हाँ

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  इसे  सभा  पटल  पर  रखा

 तथा  सूचना  तत्काल  ही  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  Ais  नहीं  रखे  गये  हैं
 |

 सींगों  के  निर्यात  पर  कोई  बन्धन  नहीं
 |

 इसका  देसी  कंघों  के  मूल्य
 पर

 कहां  तक  प्रभाव  पड़ा

 इसका  श्रीमान  नहीं  लगाया  गया  है
 ।

 हिन्दुस्तान  हाऊसिंग  दिल्ली

 Teor.  श्री  कामत  क्या  श्रीवास  ale  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  हाऊसिंग  दिल्ली  के  सक्षम  भ्रमणा  सलाभ  संचालन  की
 सम्भावनायें

 (a)  इसके  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  बया  कोई  शभ्रन्तिम  निश्चय  किया  गया  तथा

 यदि  तो  क्या  निश्चय  gat  है
 ?

 श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  भास्कर )
 से

 इस  फैक्टरी  के  भविष्य  के  कार्य-संचालन  पर  पुर्निवचार  हो  रहा  है  तथा  इस  पर  शीघ्र

 निश्चय  किये  जाने  की  आश्या है  ।

 गांधी  सागर  बांध

 RoR.  श्री  wax  सिह  डामर  :  क्या  सिचाई  al  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  भारत  में  चम्बल  नदी  पर  बनने  वाले  गांधी  सागर  बांध  पर  a  तक  कुल  कितना

 व्यय  और

 इस  योजना  को  पुरा  करने  में  कुल  कितने  व्यय  की  संभावना  है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  फरवरी  a 6:  के  तक  गांधी  सागर

 बांध के  निर्माण  पर  ११४  लाख  रुपये  व्यय  हुये  बांध  तथा  सहायक  कार्यों  में  २६८  लाख  रुपये

 व्यय  हुये ।

 गांधी  सागर  बाँध  तथा  सम्बन्धित  कार्यों  पर  कुल  प्रत्याशित  व्यय
 S&o

 लाख  रुपया  है

 ।

 मूल  wa जी  में
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 गांवों  sie  कस्बों  में  बिजली  लगाने  के  लिये  अनुदान

 €७४.  श्री  सिह  डामर
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गांवों और  छोटे  कस्बों  में  बिजली  लगाने  हेतु  राज्यों  में  बांटने  के  लिये  PEXL-AE  में

 कितना  अनुदान  पृथक  रक्षित  किया  गया

 जिन  राज्यों  को  यह  अनुदान  मिला  है  उनके  नाम  क्या  हैं  सनौर  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी

 धनराशि दी  गयी  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  atk  गथिक  सहायता  अनुदानों के

 रूप  में  नहीं  वरन  ऋणों  के  रूप  में  उन  राज्यों  को  दी  गई  जिन्होंने  व्यवसाय  प्राप्ति  के  अवसरों  को  बढ़ाने

 के  लिये  गांवों  तथा  छोटे  कस्बों  में  बिजली  की  सुविधाओं  के  विस्तार  के  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  सहायता

 मांगी  |  राज्यों  को  ऋण  देने  के  लिये  शभ्रनुमोदित  राशियां  तथा  वास्तविक  ऋणों  का  व्योरा  सभा-पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ३६  |
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 १४  PENS

 लोक-सभा  साढे
 दस

 बजे  समवेत  हुई
 2rTtr

 [  अध्यक्ष  महोदय  पिक्चर्स  पन  हुए  |

 देखिये भाग  १) Af

 ११-३०  Ho  पृ०

 अल्प  सूचना  प्रश्न  के  उत्तर  की  शुद्धि

 वित्त  मंत्री  ato  डी०  श्राप की  wana उत्तर  प्रदेश  बिक्री  कर

 अध्यादेश  सम्बन्धी  एक  प्रति  सूचना  प्रश्न  के  कुछ  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  १२-४-५६ को  मेरे  द्वारा

 दिये  गये  उत्तरों  के  सम्बन्ध
 में और

 उनका  स्पष्टीकरण  करने  उद्देश्य  से  यह  वक्तव्य  दे  रहा  हूं
 ।

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  थे  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  किस  प्रकार

 के  प्रस्ताव भेजें  हैं  ।

 राज्य  सरकार  नें  ८  १९४५६  एक  श्रे-सरकारी  पत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  लिखा

 था  कि  उसने  अरपना  ऑआय-व्यस्क  तेयार  करते  समय  यह  मान  कर  कार्य  किया  है  कि  अत्यावश्यक

 waar  विक्रय  पर  कर  की  घोषणा  तथा  विनियमन  )  १९५२  या  तो  शीघ्र ही

 निरसित कर  दिया  या  इसके  विकल्प  प्रौढ़  बातों  के  साथ-साथ  ग्रत्यावद्यक  वस्तुओं के

 सम्बन्ध  में  राज्य  द्वारा  विधान  बना  सकने  की  सम्मति  राष्ट्रपति  से  प्राप्त  कर  ली  जायेंगी  ।  २०  फरवरी

 उसे  एक  अर्ध-सरकारी  उत्तर  दे  दिया  गया  था  कि  कराधान  जांच  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनसार

 राज्य को  वस्तु भ्र ों  पर  कर  लगाने  की  सहमति  मिलना  निश्चित मानी  जा  सकती  है  ।

 १४  geye aT  राज्य  सरकार  ने  एक  प्रारूप  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  था

 उसके  उपबन्धों में  से  एक  उपबन्ध  ५)  यह  भी  था  कि  गुड़  शर  कुछ  अन्य

 वस्तुभ्नों  को  पहले  से  मिली  हुई  बिक्री-कर
 की

 विमुक्ति  को  वापिस  लें  लिया  जाये  ।  २४  2EXe HT को

 राज्य  सरकार को  उस  अध्यादेश की की
 प्रख्यापना

 के
 सम्बन्ध

 में  राष्ट्रपति के  भ्रतुमोदन  की सूचना दे

 दी  गई  थी  ।

 अंग्रेजी  में

 २२६१९

 MI1SLSD—



 २९६ रे  अ्रनदानों  की  मांगें  १४  REX

 नस्त  oe 2 सी०  डी० दे दशम रु  |

 एक  इससे  भिन्न  ही  प्राची  पर  यह  श्रावक  समझा  गया  था  कि  उसमें  एक  शर्त  निर्धारित  कर

 दी  जाये  |  ag  तो  स्पष्ट  ही  था.कि  राज्य  सरकार  उस  प्रस्ताव  अध्यादेश के  एक  अन्य  उपबन्ध  ४
 के  द्वारा  एक  ही  बार  कर-योग्य.कुछ  वस्तु झ्र ों  घोषणा  राज्य  सरकार  द्वारा  की

 पर
 लगनें  वाले  कर

 की
 अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  करने

 की
 शक्तियां  भ्र पने  हाथ  में  ले  लेगी  |  अनुभव  यह

 किया  गया  था  कि  यह  उपबन्ध  उल्लिखित  मदों  नाम  ये  चमड़ा  कौर

 लोहा  झर  जूट  जोर  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कराधान  जांच  की  सिफारिशों  के

 विरुद्ध  पड़ेगा  |  इसलिये  राज्य  को  २६  मान  १९५६  के  पत्र  द्वारा  यह  सूचित  कर  दिया  गया  था  कि
 पति  की  सहमति  मिलने  की  शर्ते  यही  होगी  कि  इन  वस्तु भ्र ों  पर  लगाये  जाने  वाला  कर  कराधान

 जांच  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनसार  ही  हो  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  स्पष्ट कर  दूं  कि  १२-४-५६  को  श्री  सी ०  डी०  पाड क प्रइन क प्रदान  क  उत्तर  में

 जब  इसका  freer  किया  था  कौर  कहा  था  कि  कुछ  वस्तुझ्नों  पर  कर  की  दर  की  एक  अधिकतम  सीमा

 निश्चित  कर  दी  जायेगी  कौर  कर  एक  ही  बार  आरोपित  किया  उस  समय  मझे  केवल  इन  उपर्युक्त

 छः  वरुस्तुभ्नों  का  ही  निर्देश  कर  देना  चाहिये  था  ।  लेकिन  मुझसे  प्राप्त-सुचना को  पढ़ने  में  गलती हो

 गई  थी  आर  मेरे  कहने  का  शायद  यह  wes  निकला  कि  अन्य  वस्तु प्र ों  पर  भी
 सात  लागू  की  गई  हैं

 जैसे

 पर  |  वास्तव  इन  वस्तुभ्नों के सम्बन्ध के  सम्बन्ध  में  छत  नहीं  लगाई  गई  थीं  ।  इसके

 कारण  जो  भी  Wifes  Far  हो  गई  मुझे  उसका  खेंद  है  ।

 fait  कामत  (  होशंगाबाद  क्या  माननीय  मंत्री  ने समाचार-पत्रों का  यह  संवाद  पढ़ा  है  कि  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  को  भेजा  गया  राष्ट्रपति  का  एक  पत्र  बहुत  तलाश  करने  पर  भी  नहीं  मिल  पाया  है
 ?

 parame  महोदय  :  माननीय  सदस्य  इस  वक्तव्य  को  पढ़ें  लें  ।  यदि  उससे  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रद

 उठते  तो  में  बाद  में  उनके  लिये  अवसर  दे  दंगा  |

 अ्रनदानों  की  मांगें

 श्रिया  महोदय  :  we  लोक-सभा  वाणिज्य  शर  उद्योग  मंत्रालय  की  शभ्रनदानों  की  मांगों

 सम्बन्ध  में  अग्रेतर  चर्चा  करेगी  |

 श्री  बंसल  इस  वर्ष  मंत्रालय  ने  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  ate  औद्योगिक

 विकास  के  क्षेत्रों  में  बहुत  प्रगति  की  है  ।

 यह  एक  बहुत  प्रति  लक्षण  है
 कि

 हमारा  बिदेशी  व्यापार  वस्तुओं झ्ौर ौर  देशों  दोनों ही  क्षेत्रों

 में  काफी  विस्तृत  होता  जा  रहा  है  ।  इस  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  इस  बात  का  भरसक  प्रयत्न  किया

 है  कि  रायात-निर्यात  होने  वाली  sega
 और

 व्यापार  करने  वाले  देशों
 की

 संख्या  में  प्रतिनिधिक  वृद्धि

 हो  |  हम  बहुक्षीय  पद्धति
 के

 व्यापार  के  समर्थक  रहे  हैं
 |  लेकिन  तो  इंगलैण्ड  जैसे  मुक्त  व्यापार

 के

 समर्थक देश  भी  उभयपक्षीय-व्यापार  पद्धति  की  रहे  हमने भी  इस  दिशा  में  अग्रसर  होना

 आरम्भ  कर  दिया  है  ।  यह  उचित  ही  है  ।

 फिर  भी  aoa  निर्यात  व्यापार  को  विशेषकर  दक्षिण-पूर्व  ऐशियाई  बाजारों  में  बढ़ाने  में  हम

 काफी  कठिनाइयां  पड़  रही  हैं  ।  ये  कठिनाइयां  कछ  तो  बाह्  हैं
 प्रौढ़

 कुछ  श्रांत  रिक  हैं
 ।

 बाह्म  कठिनाइयां

 तो  यह  हैं  कि  इंगलैण्ड  जैसे  देश  के  व्यापारी  भी  अपना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  वस्तु्रों की दोहरी कीमतें की  दोहरी  की  मत
 बे  येन

 निर्धारित  करने  लगें  देशो ंके  लिये  कम
 भर

 कुछ  अन्य
 देशों

 के  लिये
 अधिक

 ?
 जापान

 |

 मल  waist  में
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 में  भी  यही  हो  रहा  है  ।  भ्र भी  कुछ  ही  माह  पहले  निर्यातक  को  निर्यात  से  मिलने  वाली  राशि  का  दस

 afore  अ्रपने  देश  में  ही  रखने  को  भ्र नुम ति  थी  ।  wa  वह  पांच  प्रतिशत  कर  दी
 गई

 है  ।  इससे  जापानी

 निर्यातक  अधिक  सुविधाजनक  स्थिति  में  झरा  जाते  हैं  ।

 दूसरी  कठिनाई  है--नौवहन  स्थान  का  अभाव  ।  विदेशी  झ्रायातक  कौर  हमारे  देश  के  निर्यातक

 भी  माल  मंगाने  कौर  भेजने  के  लिये  जहाज़ों  में  पर्याप्त  स्थान  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  तर  स्थान  प्राप्त

 करने  में  भी  महीनों  लग  जातें  हैं  ।

 इसके  बाद  की  कठिनाई  है--भाड़े  और  भाड़े-दर  की
 ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  बतायें  कि

 इस  कार्य  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  विशेषाधिकारी  ने  भ्रपने  प्रतिवेदन  में  भाड़े-दरों  के  इस  विभेद  को

 समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  सुझाव  दिया  है  |

 एक  कौर  बात  यह  भी  है  कि  विदेशों  में  स्थित  हमारे  व्यापार  झ्रायुक्तों  के  कार्यालयों  में  पर्याप्त

 कर्मचारी  नहीं  हैं
 ।

 उनमें  कोई  गवेषणा  कार्य
 भी

 नहीं  होता  है
 ।

 हमें  इन  कार्यालयों  में  पर्याप्त  कर्मचारी
 रखने  चाहियें  प्रौर  यहां से  एक  दल  उन  कार्यालयों की  जांच  करने  के  लिये  भेजा  जायें

 प्रौढ़  वह  यह

 सिफारिश  करे  कि  हमारे  विदेशी  व्यापार  की  अ्रभिवृद्धि  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 व्यापार  झ्राय क्तों  की  संस्थिति  का  भी  wet  है  ।  उसे  अवर  सचिव  से  भी  नीची  संस्थिति  में  रखा

 गया  है
 ।

 यह  भी  स्पष्ट  नहीं
 कि

 वे  वे  देशिक  कार्य  मंत्रालय  के  अधीन हूँ  या
 वाणिज्य  और

 उद्योग
 मंत्रालय

 के  |  उनको  संस्थिति  में  सुधार  करना  आवश्यक  है  ।

 दक्षिण-पूर्व  एशियाई  देशों  में  हमारे  निर्यात  व्यापार  को  हमारे  ही  लगाये  हुए  प्रतिबन्धों  से  धक्का

 पहुंच  रहा  है
 ।

 हमने  कुछ  प्रकार  की  वस्तुओं  के  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।  चारखाने  वाले  कपड़े
 शर

 संगियों  पर  लगाये  गये  के  हमने  बर्मा  का  व्यापार  अपने  हाथ  से  खो  दिया

 ऐसी  परिस्थिति  हमें  चाहिये
 कि

 यदि  कुछ  मिलें  इन  प्रतिबंधित  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिये  तैयार

 हो  जायें  तो  हम  उन्हें  प्रति  दे  दें  ।

 हमारा  प्रौद्योगिक  विकास  से
 १०

 प्रतिशत  तक  बढ़  गया  है
 |

 कुछ  में
 तो  २०  प्रतिशत  तक  वृद्धि

 हुई  है
 |

 विभिन्न  उद्योगों  के  अनुसंधान  और  प्रयत्न  के  क्षेत्र  में  भी  प्रगति
 की

 गई  है  ।  उद्योग
 तथा  विनियमन )  सझ धि नियम  क  अ्रन्तगंत  ५६  ०  बड़ी-बड़ी  व्यापार  संस्थाओं  को  नवीन  उद्योगों  की  स्थापना

 करने  के  लिये  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  प्रादेशिक  वितरण  के  प्रशन  की  कौर  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करना

 चाहता हूं
 ।

 नये  उद्योगों  का  वितरण  देश  भर  में  उपयुक्त  तौर  पर  किया  जाना  चाहिये  ।  मुझे  प्रसन्नता

 है  कि  अनुज्ञापन  समिति  इस  are  ध्यान  देती  रही  है
 ।

 लेकिन  एक-दो  मामलों  में  ऐसा  भी  gar  है  कि

 ज्ञापन  समिति  नें  तो  डरपना  मत  प्रकट  नहीं  पर  उसकी  उप-समिति  या  अधिकारियों ने  इस  प्रकार

 के  संकेत  दिये
 थे  कि  एक  स्थान  विशेष  के  लिये  ही  किसी  एक  कारखाने  की  स्वीकृति  दी  जा  सकती

 अन्य  स्थानों पर  नहीं  |  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  अपनी  यह  नीति  स्पष्ट  कर  दे  कि  झ  प्रदेश

 में  अमुक  प्रकार  के  कारखानों  की  भ्रनुर्मात  दी  जायेगी
 |

 इसके  प्र भाव  सारां  संदेह  भ्र धि कारियों  के

 सिर  पर  मढ़ा  जाता  है  |

 हम  विदेशों  को  इस्पात  के  कबाड़  का  भी  निर्यात  करते  हैं
 ।

 वे  उससे  इस्पात  तैयार  कर  लेते  हैं  ।

 हमें  इसका  निर्यात  रोक  देना  हमें  उसका
 श्रायात  करनें

 का  प्रयास  करना  चाहिये यह  सस्ता

 भी  पड़ेगा  |  इस  कबाड़  से  इस्पात  बनाने  के  लिये  यदि  कुछ  व्यापारिक  संस्थायें  तैयार  हो  जाती  तो हमें

 उन्हें  प्रोत्साहित करना  चाहिये  ।

 में  विकास  विभाग  का  भी  उल्लेख  करूंगा  ।  उसने  बड़ा  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  सारा  निजी  क्षेत्र

 उद्योगों
 के  विकास  के  लिये

 इसी
 विभाग  के  परामर्श  कौर  सहायता  पर  श्रावित  रहता  है  ।

 लेकिन  उस
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 विभाग  में  केवल  एक  मुख्य  प्रौद्योगिक  परामर्शदाता  नियुक्त  किया  गया  जो  asa  कार्याधिक्य  से  दबा

 रहता  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  उद्योगों  के  लिये  विभिन्न  उसी  संस्थिति  के  aired

 नियुक्त  किये
 तभी

 इस  विभाग  से  सभी  को  परामर्श  करनें  का  अवसर  मिल  सकेगा ।

 +
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  काफी  संगठनात्मक  कार्य  किया  जा  चुका  है  |  नये  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों

 att  राष्ट्रीय  विकास  निगम  के  चार  कार्यालयों  की  स्थापना हो  रही  है  ।  लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हुं  कि

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  बोर्डे  पौर  निगम  का  कार्य  प्रशासकीय  रूप  से  ठीक-ठीक  नहीं  चल  रहा  है  ।  मैं  मानता

 हूं  कि  इसमें  बड़ी-बड़ी  बाधा यें  हैं  ।  लेकिन  हमें  इस  प्रश्न  पर  गम्भीरता  से  विवार  करना  ही  पड़ेगा  ।  प्रभी
 उसमें  बहुत  संगठनात्मक  कार्य  हैं  ।  उदाहरण  PEYY-UE  में  राज्य  सरकार  ग्रोवर  केन्द्रीय

 सरकार ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  कम  व्याज  दर  पर  ऋण
 beans
 देने  के  लियें  तीन  करोड़  रुपयों की

 मंजूरी  दी  लेकिन  उसका  कुल  हे०  प्रतिशत  व्यय  किया  गया  ।  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  प्रतिष्ठानों

 की  स्थापना
 के

 लिये  RjiVWY,00,000  रुपयों  की  मंजूरी  दी  गई
 पर  उसका  केवल  आठ  प्रतिशत

 ही  व्यय  किया  गया  ।  कुछ  राज्यों  ने  तो  एक भी  पाई  व्यय  नहीं  की  ।  इसीलिये  इसकी  प्रशासनिक

 व्यवस्था  को  सुधारने  की  आवश्यकता पातों  उसे  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तर्गत लाया  जाये या

 फिर  कोई  अन्य  प्रभावशाली  उपाय  किया  जाये  |

 छोटे  पैमाने के  उद्योगों  की  सहायता के  लिये  काफी  गवेषणा  कार्य  किया  जा  रहा  फोर्ड

 फाउन्डेशन  भी  विशेषज्ञों  को  जुटा रही  है  ।  पर  इतने  से  ही  काम  नहीं  बनेगा
 ।  इसके  हमारे

 Sond aati.  के  निगम  श्र  बो  शादी को  अ्रपनी  कार्यवाहियों  को  एक  दूसरे  से  सह-सम्बद्ध

 करना  पड़ेगा  ।  तभी  प्रगति  हो  सकेगी ।

 मुझे  मुख्य  आयात  नियंत्रक  के
 संगठन  की  सराहना  करनी  चाहियें  ।  भारतीय  श्रौद्योगिक

 मेले  के  समय  उसने  बड़ी  सफलतापूर्वक  कार्य  को  निभाया  था
 ।

 उद्योगों के  विकास  के  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  को  कीमतों
 के  रुझान  पर

 भी
 नजर  रखनी

 कौर  उसी  के  अनुसार  इसका  कार्यक्रम  बनाना  चाहिये
 ।

 wea  चर्खे  पर  किये  जाने  वाले

 परीक्षणों  से  हमें  प्रसन्नता तो  लेकिन  हमें  इस  पर  नजर  रखनी  चाहिये  कि  हमें  सूती  कपड़े का

 कितना  उत्पादन  बढ़ाना है  कौर  यदि  वह  नहीं  बढ़ता  है  तो  उससे  हमारे  देश
 की  मुद्रास्फीति की

 स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  अवस्था  मैं  खतरे की  घंटी  नहीं  बजाना  क्योंकि  मैं

 जानता  हूं
 कि

 को  नियंत्रित
 किया जा  रहा  हैं  ।  लेकिन  जब  भी  होगा  मुद्रा-स्फीति का  प्रभाव

 दो  पर  पड़ेगा--खाद्यान्न और  सूती  कटपीस
 |

 दस
 लाख

 टन
 खाद्यान्न  रायात  करने  का

 निर्णय  बिल्कुल सही  है
 |

 सूती  कपड़ों
 के

 सम्बन्ध  माननीय  वाणिज्य
 प्रौढ़

 उद्योग  मंत्री  को  यह  श्रीनिवासन

 देना  चाहिये कि  वह  नम्बर  चर्खे  का  पूरा-पूरा  समर्थन  करेंगे
 कौर  उससे  उत्पादित  समस्त सूत  हाथ ि

 करघों  को  ही  दिया  जायेगा  |  लेकिन  देश  में
 किसी  भी  तरह  से

 सूती  कटपीस  प्रभाव  नहीं  होने  देना

 नहीं  तो  फिर  किसी  भी  उपाय  से  मुद्रा-रीति  को  रोका  नहीं  जा  सकेगा  |  चखें  के  बारे  में

 तो  सभी  एकमत हैं  ।  सूती  कपड़े  के  उत्पादन  को  एक  ऐसे  स्तर  तक  नहीं  पहुंचने  देना  जहां  उसकी

 क़ीमतें  साधारण  जनता  की  पहुंच  से  बाहर  हो  जायें
 ।

 इन्हीं  उपायों  से  हम  श्रगली  पंचवर्षीय  योजना  को

 सफल बना  सकेंगे
 क

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :  भारत  का  औद्योगिक  विकास  कुछ  इस  प्रकार  का

 रहा  है
 कि

 उसमें  भारी  उद्योगों  की  बड़ी  आवश्यकता  रही  है
 |

 feat
 पंचवर्षीय  योजना  के

 काया
 मूल  बं  AMI vat  में
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 प्रारूप  में  भारी  उद्योग  परियोजनाओं  को  देख  कर  बड़ा  संतोष  होता  है  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने

 इसे  भला  दिया  था  ।

 लेकिन  हमारे  उद्योगों  का  भविष्य  उज्जवल  होने  पर  भी  उसके  सम्बन्ध  में  एक  चिन्ताजनक  बात

 है  कि  हमारी  मिश्रित  श्र्थ-ब्यंवस्था  के  विभिन्न  तत्वों  जिनसे वह  बनती  कभी  तक  एक  निश्चित

 अनुपात  स्थिर  नहीं  किया  गया  है

 एक  जोर  तो  समाजवादी  ढंग  से  सोचने  वाले  हैं  जो  राज्य  के  हर  हस्तक्षेप को  न्यायपूर्ण  मानते

 प्रौढ़  दूसरी  प्रोर  निजी  क्षेत्र  के  समेत  जो  राज्य  के  हर  हस्तक्षेप  की  निन्दा  करते  हैं  ।  ये  दोनों  यह  भूल

 जात ेहैं  कि  ora  हमारी मुख्य  समस्या  कुछ  लोग-प्रसिद्ध  उद्देश्यों  के  प्रति  अपनी  area  प्रकट  करने
 की

 हीं  बल्कि  अब  उन  उद्देश्यों  प्राप्त  करने
 की

 ही  है
 ।

 यहीं  हमारी  स्थिति  श्रनिद्चित  है
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  आरम्भ  करते  समय  भी  हम  निश्चित  तौर  पर  यह  नहीं  कह  सकते
 कि

 भारत

 का  भावी  विकास  किस  प्रकार  का  होगा  ।

 wa  तो  सभी  देशो ंने  यथेच्छाकारिता के  सिद्धान्त  को  त्याग  दिया  क्योंकि wa  मुक्त  उपक्रमों

 का  युग  नहीं  रहा  है  भ्र ौर  यही  उस  सिद्धान्त  का  आधार  था  ।  मुक्त  उपक्रमों  में  एक  वर्ग  के  नीजी  हितों  की

 ही
 प्रधानता  मिलती  थी

 ।
 का  युग  कल्याणकारी  राज्य  के  सिद्धान्त  का  युग  है

 ।
 इसके  परिणामस्वरूप

 समाज  के  कल्याण कार्य  में  बार-बार बाधा  पड़ी  परन्तु  यदि  यह  सब  सच  है  तो  हम  उस  मध्यम  मार्ग

 को
 क्यों  छोड़ें  जिसे  (Eve  में  अपनाया  गया  था

 ।  इस  प्रकार  सोचने  से  तो  हम  नौकरशाही  व्यवस्था  के

 सिवाये कुछ  नहं  कर  सकेंगे  ।  अरब  प्रश्न  यह  है  कि  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  उद्योगों  को  किस  प्रकार

 मिलाया  जाये  कि  उनसे  लाभ  हो  ।  इसके  लिये  कोई  बना  बनाया  सुत्र  नहीं  है  ।

 बक  जो  राजकीय  व्यापार  का  समथंक  कहा  था  कि  विधान  द्वारा  राज्य  को  यह  निश्चय

 करना  पड़ता  है  कि  किस  काय  को  वह  अपने  हाथ  में  ले  ले  ्र  किसे  जनता  के  प्रयत्नों  पर  छोड़  देना

 चाहिये  |
 हमने  उनके  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है

 ।
 चाहे  बर्क  के  समय  के  पहचान  राज्य  के

 कार्यों  में  कई  उलझनें  बढ़  गई  हैं  परन्तु  वह  समस्या  अब  भी  हमारे  सामने  है  इसे  हल  करने
 के  लिये

 हमें  सन्तुलित  रूप  से  विचार  ate  भ्रध्ययन  करना  होगा
 ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने
 के

 लिये  भ्रावश्यक  का  उत्पादन  करन

 होता  है  ।
 उन  वस् तुझ ों  की  लागत  कम  होनी  चाहिये  कौर  उत्पादन  बढ़ना  चाहिये  |  इन्हीं  कारणों  से  राज्य

 विनियमों
 को

 भ्रावश्यकता  होती  है
 |

 राज्य  को  देखना  होता  है
 कि  मे

 सर  स  न  racer  see
 के  उत्पादन  को  प्राथमिकता  दी  जाये  श्रमिकों को  उचित

 मजूरी  उपभोक्ताश्रों को भो स्रधिक को  भी  भ्रमित

 मूल्य  न  देना  sie  एकाकिधारों  को  रोक  देने  से  व्यापार  के  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्धा  बनी  रहे  ।  ऐसे  साधनों

 को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाये  जिनसे  रोजगार  मिलता  है  ।  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  रोजगार
 के

 संसाधनों
 को

 बढ़ाना  श्रत्यस्त  आवश्यक  है  क्योंकि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  समस्या
 बड़ी  जटिल

 हो  जायेंगी

 तो  wa  हमारी  समस्या  यह  है  कि  विनियमन  किस  प्रकार  का  होना  चाहियें  इसके  सिद्धान्त को
 तो  प्रत्येक  समझुदार  व्यक्ति  स्वीकार  करता  है  ।  इसमें  राज्य  को  यह  देखना  होता है  कि  राज्य  के

 विनियमन  द्वारा  देश
 को

 सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  से  भ्र धिक तम  लाभ  कैसे  प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 राय-व्यस्क  पर  सामान्य  चर्चा  के  समय  यह  कहा  गया  था
 कि

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  प्रश्नों

 जैसा  व्यवहार  किया  जाता  हैं
 ।

 यह  कहना
 तो

 अत्युक्ति  होगा
 |

 किसी  उत्तरदायी  ब्यक्ति  के  ऐसे  कहने  से

 जनता
 पर

 बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  कौर  यदि  इस  प्रकार  श्रीवास  और  दुर्भावना  पैदा  की  जाती  रही तो
 इसी

 से
 देना  का

 भविष्य  नष्ट  हो  जायेगा
 |

 हमने  मिली-जुली  अर्थ-व्यवस्था  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर
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 [  गोमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  ]

 लिया  क्योंकि  हमें  विशवास  है  कि  कोई  भी  मनुष्य  व्यक्तिगत  रूप  से  समाज  को  उतना  ही  लाभ  पहुंचा

 सकता  है  जितना  कि  सरकार  ।  मेरा  कहना  है  कि  सरकार  को  हमारे  औद्योगिक विकास  में

 जुली  अर्थ-व्यवस्था  के  सिद्धान्त  का  पालन  करना  चाहियें  |

 मैं  देश  के  बड़े-बड़े  व्यापारियों  का  पक्षपात नहीं  करती  हूं  ।  देश  के  निम्न  मध्यम  वर्ग  के  व्यापारियों

 में  आत्मविश्वास  का  ara  है  ौर  इस  श्रात्मविइवास  को  छीन  लेना  किसी  भी  सरकार  के  लिये  उचित

 नहीं  क्योंकि  इसी  पर  तो  उनकी  कार्य  करने
 की

 क्षमता  निर्भर  करती  है  ।  ऐसा  करना  राष्ट्र  के  लिये

 बहुत  हानिकारक  होता  है
 ।

 इन  छोटे  व्यापारियों  को  घृणा  की  दृष्टि  से  नहीं  देखा  जाना  चाहिय े।
 जो  भ्रान्तियाँ

 पैदा  हो  रही  हैं  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये
 ।

 इसलिये  वर्तमान  सरकार  का  कार्य  बड़ा  ही  कठिन  है  ।  इसे  प्रगतिशील  उपक्रमों  का  नियन्त्रण

 करना  है  कौर  उन  का  मार्ग  प्रदर्शन  करना  उसका  कार्य  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  कर  उसे  अ्रवनति  की

 लें  जाना  नहीं  है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  म्यूजिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |  देश  के  विकास

 के  लिये  राज्य  को  बहुत  कार्य  करना  है  परन्तु  वह  इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिये  जिस  से  कि  समाज  के
 war  आधिक  संसाधनों  को  प्रोत्साहन  मिले  |  राज्य  को  इसका  उपचार  करना  है  इसका  गला  नहीं  दबाना

 है  ।  राज्य  को  समाज  के  संरक्षक़  के  रूप  में  कार्य  करना  चाहिये  |  यदि  सरकार  प्रत्येक  गतिविधि  में  सरकारी

 एकाधिकार  चाहती है  तो  इस  से  नौकरशाही की  संख्या  बढ़  जायेगी  are  लोकतन्त्र  पर  भी  इसका  बुरा

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  देश  में  यह  परिस्थिति  उत्पन्न  नहीं  होने  दी  जानी  चाहिये  ।

 मेँ  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  भारत  में  गवेषणा  कार्य  की  प्रगति  की  आकर्षित  करना  चाहती

 हं  ।  कुछ  मुख्य  उद्योगों  ने  अपने  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित किये  हूँ  परन्तु  वे  अपर्याप्त इसका  कारण  साधनों

 की  कमी  है  ।  थोड़े  व्यापारी  गवेषणा  संस्थायें  नहीं  खोल  सकते  इसलिये  उन्हें  इंगलैंड  की  भारती  मिल  कर

 गवेषणा  संस्थायें  खोलनी  चाहियें  ।  मैं  उद्योगपतियों  से  कपिल  करती  हुं  कि  वे  विभिन्न  उद्योगों  के

 faa  गवेषणा  समितियां  स्थापित  करें  भ्र पनी  परियोजनाओं  के  लिये एक  गवेषणा  निधि  बनायें  |

 माननीय  मंत्री  को  यह  प्रबन्ध  करना  चाहिये  कि  इन  केन्द्रों  को  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाश्ों  शौर

 क्यों  की  प्रयोगशालाओं में  काम  करनें  के  अवसर  दिये  जायें  ।  इन्हें  प्रत्येक  वर्ष  कुछ  धन-राशि
 भी  दी  जानी

 चाहिये  ।

 we  मैँ  मोटर  गाड़ी  उद्योग  को  लेती  हूं  ।  मोटर  गाड़ी  उत्पादकों
 प्रौढ़

 सरकार  द्वारा  भरसक  सम्भव

 प्रयत्न  किये  जाने  पर  भी  इनकी  मांग  नहीं  बढ़  सकी है  ।  कारों के  मूल्य  अधिक  होने  के  कारण  उच्च

 मध्यम  वर्ग  के  लोग  भी  इन्हें  नहीं  खरीद  सकते  हैं
 ।

 यदि  कुभाव  क्रम  प्रणाली
 की

 जाये
 तो  १००

 या  २००  रुपये  प्रतिमास  दे  कर  इन्हें  खरीदने  में  सुविधा  मिलेगी  |  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  निगम  की

 पना  की  जाय  जी  मोटर  कार  विक्रेता द्र ों  को  ऋण  दे  झर  ब्याज को  कम  करे  ।  इस  समय  मोटर  कार

 विक्रेता  उपभोक्ताओं  से  २०  या  २४  प्रतिशत  व्याज  लेता  है  ।  यह  अनुचित  है  ।  सरकार  को  अ्रधिकतम

 ब्याज  को  सीमा  निश्चित  करनी  चाहिये  ।  ऐसा  करने  से  मोटर  कारों  की  मांग  बढ़  जायेगी
 ।

 एक  साधारण

 व्यक्ति के  लिये  मोटर  कार  खरीदना  बड़ा  कठिन  है  यहां  तक  कि  एक  संसद्  सदस्य  में  भी  इतना  सामध्यं

 नहीं  है  ।  इसकी  मांग  बढ़ाने  के  लिये  माननीय  मंत्री  को  कोई  तरीका  निकालना  पढ़ेंगे

 tat  जी०  डी०  सोमानी  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में

 विभिन्न  उद्योगों  के  उत्पादन  की  प्रवृत्ति  को  देख  कर  बड़ी
 प्रसन्नता

 होती  है
 ।

 यह  मंत्रालय  एक  तो

 उद्योगों  की  विकास  कौर  प्रगति  को  प्रोत्साहन  देता  थ  दूसरी  योजना  के  अनुसार  उनका

 नियन्त्रण  कौर  विनियमन  करता  है  ।  वर्तमान  उत्पादन  से  पता  चलता  है  कि  मंत्रालय  ने  गैर-सरकारी

 मूल  wt  में



 १४  १९४६  अनुदानों की  म  २२६७

 क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कितने  प्रयत्न  किये  हैं  ।  परन्तु  मेरे  विचार  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  जिस

 अकार  विनियमन  किया  जा  रहा  है  उसके  परीक्षण  की  आवश्यकता  है  ।  ऐसी  कार्यवाही
 की

 जानी  चाहिये

 जिससे  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  प्रौढ़  कुशलतापूर्वक  कार्य  कर
 सके  |

 मंत्रालय  उद्योगों  की  प्रगति  कौर  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रयत्न  कर  रहा  परन्तु  मंत्रालय
 को  कुछ

 कार्यवाहियां  कौर  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  कुछ  विधेयक  इसमें  अड़चन  डाल  रहे  हैं
 ।

 मैं

 विनियमन  का  विरोध  नहीं  करता  हूं  परन्तु  इस  बात  पर  गंभीरता पू वंक  विचार
 किया  जाना  चाहियें

 ताकि  इससे  कठिनाइयां  पैदा  न  हों  |  मंत्रालय  को  चाहिये  कि  वह  विनियमन  का  ऐसा  ढांचा  तैयार
 करे

 जो  देश  की  योजनाबद्ध  भ्रमण-व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  उपयुक्त  हो  |

 मैं  पुनरीक्षित  नीति  के  बारे
 जिसकी  घोषणा  की  जानी  है  कुछ  शब्द  कहूंगा

 ।  इस  बारे  में

 चार  पत्रों ने  कई  अमानत  लगायें हैं  ।  हम  निश्चित  रूप  से  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  हैं
 ।

 मैं  सरकारी

 क्षेत्र  के  विस्तार  का  विरोध  नहीं  करता  ।  कई  मूल  उद्योग  इस  प्रकार  के  हूँ  जो  राज्य
 द्वारा  ह्म

 चलाये जा  सकते  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  इसके  लिये  प्रत्येक  सम्भव  प्रयत्न  किया  जायेंगी  ।

 परन्तु  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  गतिविधियों  को  घटाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जानी  चाहिये  |

 ऐसे  समय  में  जब  कि  देश  के  पर्याप्त  संसाधन  काम  में  नहीं  लाये  जा  रहे  हैं  किसी  भी  क्षेत्र  की  गतिविधियों

 को  सीमित  करना  भझ्रनचित  होगा  ।  इसलिये  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हं  कि  नीति  का  विवरण

 देते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायें  कि  उन  उद्योगों  की  क्षमता  जो  विकास  करने  का  सामना

 रखते  सीमित  करके  देश  के  विकास  को  न  रोका  जायें  ।  मुझे  नाद  है  कि  इस  बारे  में  जो  भय  उत्पन्न

 हो  गये  हैं  उन्हें  दूर  कर  दिया  जायेगा  ।

 मंत्रालय  ने-छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  कई  लोगों की  यह

 धारणा  है  कि  संगठित  उद्योग  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विरुद्ध  हैं  ।  परन्तु  यह  गलत  है  ।  माने
 क

 उद्योगों  को  जो  सहायता  तथा  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  मैं  उनकी  सराहना  करता  हुं  ।  राजस्थान में  भी

 इन  उद्योगों  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।  जसा  कि  श्री  बंसल  ने  यह  ठीक  है  कि  संगठन  क  अभाव

 के  कारण  कुछ  राज्य  इन  सुविधाओं  से  लाभ  नहीं  उठा  सके  हैं  ।  यह  विकास  सन्तुलित  होना  चाहिये  कौर

 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  की  प्रावश्यकताग्ों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  में  छोटे

 के  उद्योगों  के  भ्र ति रिक्त  औद्योगिक  बस्तियां  भी  बसाई  जानी  चाहियें  ताकि  उनके  संसाधनों  का  उपयुक्त

 रूप  से  विकास  हो  सके  ।

 वस्त्रोद्योग  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  ठीक  परन्तु  कपड़े  के  उत्पादन  को  रोकने  से  वर्तमान

 एककों  को  एकाधिकार  सा  प्राप्त  हो  जायेगा  भ्र ौर  मांग  के  साथ-साथ  मूल्यों  के  बढ़ने  से  उन्हीं  को  लाभ  होगा  |

 हमारी  राष्ट्रीय  सरथ-व्यवस्था  पर
 जो

 इसका  प्रभावे  पड़ेगा  मैं  उसे  भी  भली  भारती  जानता  हूं  ।  सब  से  पहले

 प्रान्त  रिक  बाजार  मं  कपड़े  क  संभरण  का  प्रदान है  ।  घाटे  वाली  अर्थ-व्यवस्था के  कारण  भद्रा-स्फीति  के

 चित्त  पहले  ही  दिखाई  देने  लगे  हैं  प्रौढ़  कपड़े  का  उत्पादन  न  बढ़ने  से  कई  प्रकार  की  उलझनें  पैदा  हो

 जायेंगी  |  योजना  अ्रायोग  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  कपड़े  की  कमी  न  होने  पाये  ।

 इसक  साथ-साथ  हमें  यह  भी  देखना  है  कि  हमारे  निर्यात  व्यापार  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  |

 निर्यात  saga  परिषद्  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  reUY  की  तुलना  में  इस  वर्ष
 ८

 या  ६

 शत  निर्यात  कम  हना  है  ।  कपड़े  के  मूल्य  बढ़ने  से  सम्भव  है  कि  इस  ay  निर्यात  और  भी  कम  हो  ।  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  हमारे  सामने  वाली  विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  निर्यात  बाज़ार  को  बनाये  रखना  अत्यन्त  प्रावश्यक  है  ।  यदि  वस्त्र  उत्पादन  के  परिमाण  को  तुरन्त

 न  बढ़ाया  गया  तो  सम्भव  है  कि  हमारे  निर्यात  को  स्थायी  तौर  पर  हानि  पहुंचे  क्योंकि  जापान  कौर

 लंकाशायर  से  प्रतिस्पर्धा के  कारण  घटे  हुए  निर्यात  को  फिर  से  बढ़ाना  बहुत  कठिन  है  ।  योजना  झ्रायोग  को
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 जी०  डी०  सोभानी ]
 निर्यात  के  प्रश्न  की

 पूरी  जांच  कर  लेनी  चाहिये  झर  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  लिये

 १२,०००
 लाख  गज  कपड़े  का  लक्ष्य  निर्धारित  करना  चाहिये  ।

 मंत्रालय  ने  छोटे  रेशे  की  रूई  की  So,aoc  गांठों  के  आयात  की  स्वीकृति  भी  दी  है  शर  दूसरी

 उत्पादन  से  पता  चलता  है  कि  रूई  का  कुल  आयात  ५-१/२  लाख  गांठो ंसे  अधिक  नहीं  होगा

 इससे  कुछ  बेचैनी  फैल  गई  है  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  वर्तमान  अवसर से  लाभ  उठाकर

 रूई  सम्बन्धी  इस  नीति
 की

 घोषणा  करें  कि  रूई  का  रायात  वस्त्रोद्योग  की  श्रावश्यकत्ता  के  भ्रनुसार
 किया  जायेगा  ।

 हमारे  देश  के  निर्यात  सनौर  विदेशी  विनिमय  में  पटसन  उद्योग  का
 भी

 बड़ा  महत्व  है
 ।

 परन्तु
 मैंने

 देखा  है  कि  इस  उद्योग  की  हालत  इतनी  area  नहीं  है  जितनी  कि  प्रतिवेदन  में  दिखाई  गई  है  ।  प्रौद्योगिक

 विकास  निगम  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  की  मैं  प्रशंसा  करता हूं  परन्तु  कई  पटसन  के  कारखाने

 घाटे  में  चल  रहे  हैं  क्योंकि  अ्रन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार  में  वे  प्रतिस्पर्धा नहीं  कर  सकतें  |  इसका  कारण यह  है  कि

 पटसन  की  उपज  पर्याप्त  नहीं  पटसन  की  बनी  सबूतों  से  कच्चे  पटसन  का  मूल्य  aft  है  ।  पटसन

 की  उपज
 बढ़ाई  जानी  चाहिये  ताकि  वह  सस्ते  दामों  पर  मिल  सके  भ्र  इसका  पर्याप्त  संभरण  हो  |  पटसन

 उद्योग  का  झ्राधुनिकीकरण  after  ही  किया  जाना
 चाहिये

 ताकि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र
 में  यह  उद्योग

 स्पर्धा कर  सके  ।

 सीमेंट
 की

 कमी  के  बारे  में  शिकायत  की  जाती  परन्तु  EMC q में
 सीमेंट  का  उत्पादन  जो

 १४५  लाख टन  था  वह  १९५४५  में  ४५  लाख  टन  हो  गया  है  |  नये  एककों के  लिये  कौर  पुरानें  एककों  के

 विस्तार के  लिये  दिये  गये  लाइसेंसों से  पता  चलता  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  R20  लाख  टन  के

 लक्ष्य  की  पूर्ति हो  जायेगी  |  सीमेंट  उत्पादनों  ने  इस  समस्या को  ga  करने  में  भ्र धिक तम

 सहयोग  दिया  है  ।

 माननीय  सदस्य  :  और  चोर  बजार  ?

 fait  sito  डी०  सोमानी
 :  इस  विषय  में  में  सदस्यों  को  बात  दूं  कि  सीमेंट  उत्पादक  परमिट  के

 बिना  एक  टन  सीमेंट  भी  नहीं  बेच  सकते  हैं  ।  इसका  वितरण  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  के  अनुसार

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  यदि  चोर  बाजार  होता  है  तो  इसके  लिये  कोई  ate
 उत्तरदायी

 होगा  |  केन्द्रीय  सरकार
 को  चाहिये  कि  वह  सीमेंट  के  वितरण  का  कोई  ऐसा  तरीका  निकालें  जिससे  कि

 चोर  बाज़ार  का  पन्त  हो  जाये  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 अन्त  में  में  राजकीय  व्यापार  के  विषय  में  कुछ  शब्द  कहूंगा
 ।  इसकी  बहुत  देर  से  चर्चा हो  रही थी

 भर  तब  एक  राज्य  व्यापार  निगम  स्थापित  का  निश्चय  किया  गया  है
 ।

 ae  जबकि  निगम  सम्बन्धी

 निचय किया  जा  चुका  है  माननीय  मंत्री  को  यह  स्मरण
 कराना  व्यर्थ  ही  होगा  कि  भूतकाल में

 हमारा प्रौढ़  es  देवों  का  क्या  रहा  है
 ।

 मैं  oat करता  हूं  कि
 निगम

 vars  से  काम
 करेगा

 ae  इस  प्रकार  घाटा  नहीं  होने  देगा  जो  एक  बार  जापान  से  कपड़ा  खरीदने  में  अन्य
 था  ।

 परन्तु  फिर

 भी  इसका  बड़ा  डर  है  क्योंकि  निर्यात  ae  आयात  व्यापार  में  बड़ी  उलझनें  हैं
 ।

 इस  बारे में  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  निगम  के
 कारण  बेरोजगारी  नहीं  बढ़नी

 चाहिये  ।  झायात  निर्यात  व्यापार  कुछ  व्यापार  मण्डलों  द्वारा  किया  जा  रहा  है
 ।  में  व्यापार  के

 केन्द्रीकरण
 के

 पक्ष  में  हूं
 ।

 यह  कार्य
 इन

 लोगों  को  ही  करने  दिया  जाये  कौर  इनको  प्रोत्साहन  दिया  जाये

 मूल  wat  में
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 शर  निगम  कुछ  विशेष  व्यापार  को  ही  करे  ताकि  छोटे  व्यापारियों का  रोजगार  छिने
 झर

 निगम  से  इनका  कोई  संघर्ष  न  हो  क्योंकि  व्यक्तिगत  व्यापारी  राज्य
 5
 व्यापार  नियम  का  मुकाबला  नहीं

 कर  सकेंगे  शर  उन्हें  काम  छोड़ना  पड़ेगा
 |

 डा०  रासा  राव  *  क्या में  जान  सकता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  किन  बातों
 की

 सिफारिश करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  जी०  डी०  व्यक्तिगत  रूप  से  में  चाहता  हूं  कि  समूचा  क्षेत्र  गैर-सरकारी  उपक्रम

 के  लिये छ re
 दिया  जाये  किन्तु  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  निगम  बनाया जा  रहा  है  में  इस  झा शय  का

 ग्रा इवा सन  चाहता  हूं  कि  मौजूदा  गतिविधियों  को  पूर्ववत  ही  रहने  दिया  जाये  अथवा
 इस

 प्रकार
 की  कोई

 प्रतियोगिता  न  की  जाये  जो  उनको  सामान्य  व्यापारिक  गतिविधियों  से  निकाल  बाहर  करे
 ।  जैसा

 कि
 पहले  बताया  जा  चका  है  हमें  इस  बात  की  पूरी  सावधानी  रखनी  होगी

 कि
 निगम  की  गतिविधियों

 के  फलस्वरूप  राज्य
 कोष  को

 किसी  प्रकार
 की

 हानि  न  पहुंचे
 |

 में  ora  करता  हूं  कि  मैंने  जो  बातें  कही  हैं  उन  परं  माननीय  मंत्री  विचार  करेंगे
 |

 जहां  तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  में  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के

 गत  उन्होंने  जो  कुछ  किया  है  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि  वह  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  भी  निर्धारित

 लक्ष्य
 को  प्राप्त  करते  हैं  ।  इसलिये  में  grat  करता  हूं  कि  उद्योगों  के  विकास  में  जहां  गैर-सरकारी क्षेत्र

 योग  देने  की  क्षमता  रखता  है  वहां  संशोधित  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  द्वारा  कोई  कृतिम

 बाधायें  उत्पन्न  नहीं  की  जायेंगी  ।

 श्री  काजरोल्कर  नगर--उत्तर--रक्षित  अनुसूचित  जातियां  उपाध्यक्ष

 ald  झ  यहां  पर  बोलने  का  मौका  इस  के  लिये  में  का  झ्राभारी  =  |

 मैं  देख  रहा  हूं  कि  कामर्स  और  इंडस्ट्री  और  मिनिस्ट्री ने  चार  साल  में  बहुत

 सी  बातों  में  प्रगति  की  लेकिन  साथ  ही  साथ  मैं  एक  बात
 की

 कौर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कमसे

 कौर  इंडस्ट्री मिनिस्टर ने  छः  या  सात  बोर्ड  बनाये  हैं  :  काफी  रबर  आरा इंडिया हैँ  इलम

 डी  ब्रोड  जटा )  बोर्ड  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  वगैरह  वरिष्ठ  |

 हिन्दुस्तान अन्दर  धान्य  प्रौढ़  कपड़े  का  गंगा  बड़ा  होता  ही  है  लेकिन  उस  केਂ  साथ-साथ  चमक

 धंधा  भी  होता  लेकिन  हमारी  मिनिस्ट्री  मंत्रालय  )  इस  धंधे  की  तरफ कुछ  उदासीन  है  ।  लंदर

 )  इंडस्ट्री  राज दो  मिनिस्टर  के  हाथों में  एक  तो  प्रोडक्शन  )  अर  दूसरी

 इंडस्ट्रीज़  कौर  कामर्स  ।  चूंकि  दोनों  ही  मिनिस्ट्री में  होने  से  काम  ठीक  से  नहीं  होता है
 इसलिये  इस

 इंडस्ट्रीज़  की  जितनी  प्रगति  होनी  उतनी  नहीं  होती है  ।

 को  मालूम  होना  चाहिये  कि  हरिजनों  के  हाथों  में  जो  सब  से  बड़ा  धंधा  है  वहू  चमड़े  का

 लेकिन  सरकार  के  द्वारा  सहायता  न  मिलने के  कारण  वह  इस  धंधे को  ज्यादा  बढ़ा  नहीं  सकत हं

 इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  वह  ज्यादातर  मजदूरी  करने  के  लिये  मजबूर  हो  जाते  हैं  यह  धंधा  बड़े-बड़े
 कं पिट लिस्टों  )  के  हाथों में  चला  जाता  है  ।  आज  भी  यह  धंघा  ज्यादातर  फ्लेवस  जसे

 कं पिट लिस्टों के  हाथों  में  है  ।  इस  कारण  से  छोटे  धंधे  करने  वालों  को  इंस  काम  के  करने  के  लिये

 प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  है  ।  बड़े-बड़े  चमड़े  का  धंधा  करने  वालों  खिलाफ  मझे  कोई  शिकयत  नहीं

 लेकिन  साथ  ही  साथ  लेदर  इंडस्ट्री  में  जो  छोटे-छोटे  धंघा  करने  वाले  लोग  हैं  उन  को  भी  सहायता  दी

 जानी  चाहिये  ।

 झपको  यह  भी  मालम  होना  चाहिये  कि  arr  हमारे  देश  में  चमड़े  की  सम्पत्ति का  बहुत  ज्यादा

 नाश  हो  रहा  है
 ।

 जब
 जानवर  मरता है  तो  बहुत  जगहों  के  हरिजन उन  को  उठाने नहीं  जाते  हैं

 मूल  प्रेग्नेंसी  में
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 [  श्री  काजरोल्कर

 शर
 नादा  होता है  क्यों  कि  लोग  कहते  हैं

 कि
 यह  हरिजन  तो  नीचा  काम  करतें  हैं  ।  वह  डरते  हैं  कि  अगर ~  ~ वह  इ इस  तरह  से  मरे  ga  जानवर  उठाते  रहेंगे  तो  लोग  उनको  हमेशा  ही  नीचा  समझते

 ai
 इसलिये

 में  सरकार  का  ध्यान
 इस

 चमड़े
 की

 सम्पत्ति  के  नाश
 की

 तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।'

 हरिजनों के  लिये  सर्विसेज  )  के  बारे  में  या  शिक्षा के  मग  7 ; a a TUR T HE

 लेकिन  जहां  तक
 धंधों  का

 सवाल  है  जितनी  सहायता  इस  व्यवसाय  के  लिये  मिलनी  चाहिये  वह
 मोती  है  ।  इम्पोर्ट  कौर  एक्सपोर्ट  झर  के  सवाल  पर  ही  नगर  सरकार  ध्यान  दे

 मालूम  होगा
 कि

 बहुत  से  हरिजन  हैं  जिनकी  लाइसेंस नहीं  मिलता  है  ।  मैंने  एक  बार  मिनी

 साहब के  सामने  रिप्रेजेंट  भी  किया  था  कि  न्यू  काम सं  )  में  हरिजन
 द्र
 क

 प्रोत्साहन  मिलना  चाहियें
 ।  इस  पर  उन्होंने  कहा  कि  नगर  हरिजनों  को  लाइसंस  दें  भी  दिया  गया  तो  व

 क

 उसका  करेंगे क्या  ।  यही  तो  कि  वह  लाइसेंस  बेचेंगे
 ?

 में  पूछना  चाहता हूं  कि  ant  जितने  लोग

 ..
 को

 लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  कया  उन  में  से  सेंट  पर  सेंट  व्यापार  करते  red  ?  क्या  उन

 अन्दर  ऐसे  लोग  नहीं  हैं  जो  कि  उनको  बेचते  हैं  ?  जरगर  हरिजनों  को  यह  लाइसेंस  दिये  जायें  तो  सवर्ण
 लोग  भी  उनसे  मिलेंगे  और  उनके  पार्टनर्स  होंगे  जिससे  कि  हरिजनों  की  aria  स्थिति

 ी
 ग्रन्थि  होगी

 ।
 इसलिये  में  श्राप  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  न्यू  कामर्स  में  हरिजनों  के  लिये  भी  कुछ लाइसेंस

 ह
 नें  की  भाप  कृपा  करें  ।  जो  लेदर  ase की  श्रकसेसरीज़  असोशीएट  चीजे ंहैं  जैसे मुट  लकास

 ay
 दूसरी  चीजें  उनके

 लाइसंस

 भी

 =f Tear ;  व्यापारियों

 को

 नहीं  मिलते

 हैं  ।  और

 उनको

 इन

 चीजों
 की  दुगुनी  ate  तिगुनी  कीमत  देनी  पड़ती  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  बंसल  ने  ट्रेड  कमिशनर
 के  प्राचीन

 के  बारे में
 जो  कुछ  कहा उस

 a
 मैं

 rer rat  तरह  शामत  हैं

 ।  मुझे  भी  जापान  जानें  का  मौका  मिला  था  ।  जब  मैँ  टेड  कमिश्नर  के  the

 में  गया  तो  जिस  कुर्सी  पर  मुझे  रु  को  कहां  उसकी  हालत  खराब थी  ।  जब  मेंने  उसके

 में  वहां  के  लोगों  से  पुछा  तो  उन्होंने  कहा  कि  हम  शिकायत तो  कर  नहीं  लेकिन  are  जाकर

 स्टर  साहब  से  कहियेगा  कि  जो  हमारा टेड  कमिश्नर का  अाफिस  है  जिस के  अन्दर  सभी

 देशी  जाते  तो  वह  जब  उसको  देखते  हें  तो  कहते  हं  कि  जब  हिन्दुस्तान  के  लोग  ठीक  फर्निचर  खना

 ही  नहीं  जानते  तो  वह  प्रिया  ट्रेड  कसे  कर  सकेंगे  ?
 इस  पर

 भी
 झ्रापको  पूरी  तरह से  ध्या  देना

 हय  |

 एक्सपोर्ट  इम्पोर्ट  लाइसेंस  के  बारे  में  एक  बात  जरूर  कह  देना  चाहता  हूं  ।  दो-तीन  साल पट

 गी  दिक्कत  wa  नहीं  रही
 ।

 पहले
 जो

 लोग  कलकत्ता  प्रौढ़  मद्रास  से  बातें  थे  उन
 को

 2,00

 1,000  कौर  १०,०००  रुपये  के  लाइसेंस के  लिये  दो-दो  हजार  रुपयें  खर्च  करने  पड़ते  थे  कौर  महीनों

 os ee TSAR  चि  ै  लगते  पे  |  लेकिन  अब  सरकार  की  पालिसी  ऐसी  है  कि  ऐप्लिकेशन  (  झ्रावेदन  पत्र  )

 के  कुछ  दिन  के  अन्दर  लाइसेंस  मिल  जाता  है  |  इसके  लिये मैं  areal  बधाई  देता  हुं  श्र  यह  प्रार्थन

 करता  हुं  कि  झाप  लेदर  गुड्स  के  लिये  ऐसा  नहीं  समझें  कि  यह  कोई  मामूली  चीज  चूंकि यह  चल  ह्

 इसलिये  इसको  किसी सहायता  ee  ee  ee  सल  cis  (  छोटे पैमा  ने

 के  उद्योगों  )  के  भलें  का  काम  करना  चाहते
 तो  श्राप को जो

 जो
 चमड़े  की

 स्माल  स्केल  इंडस्ट्री है

 ae  अधिक  ध्यान  देना  चाहियें  ars की  नियुक्ति  होना  अवश्यक है  श्र  इसके  बोर्ड  के
 अन्दर  जो

 त

 दीर  )  हैं  उनको  लेना  चाहिय े|

 मंत्री  :  fateh
 &

 में  दु  जातें  गई
 हैं

 ~ ITF te

 बारे  में  म  '  इस
 अवसर  पर  कुछ

 कहना  चाहता  हूं
 ।

 किन्तु  इसके  पूर्व  मैं  प्रांत रिक
 व  यापार  के  सम्बन्ध  में

 कही

 TF  ल  भ्रंग्रेजी  में

 या क
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 गई  एक  के  सम्बन्ध  जिसमें  मुझे  उतनी  ही  दिलचस्पी हैं
 जितनी  कि  भारत  के

 किसी  नागरिक  को  हो  सकती है  site  जिसके  बारे  में  माननीय  महिला  सदस्या  श्रीमती  तारकेश्वर

 सिन्हा  ने  अनुरोध  किया  संक्षेप  में  कुछ  कहूंगा

 विदेशों को  जाने  वाला  प्रत्येक  व्यक्ति  दस्तूरों  के  विक्रय  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्रय-विक्रय

 व्यवस्था का  उपयोग  जिस  प्रकार  किया  जाता  है  उससे  प्रभावित  होता है  ।  मेरे
 माननीय  मित्र  मेरे

 आदरणीय  सहयोगी  के  बारें  में  कुछ  कहना  चाहते  थे  ।  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं हैं  क्योंकि
 मैने

 उस

 मामले की  जांच  नहीं  की  किन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  जिस  माननीय  महिला  सदस्या  ने  यह  बात

 उठाई है  उन्हें  मोटर  खरीदने  के  लिये  धन  सम्बन्धी  कोई  कठिनाई  नहीं है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 मुझे  कठिनाई  है
 |

 श्री  कर मरकर  :  मेरा  ख्याल  है  कि  जहां  तक  दिल्ली  का  सम्बन्ध है  उन्हें  किसी  मोटर
 में

 यात्रा

 करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी किन्तु
 मैं  जानता  हूं  कि  उन्होंने  यह  विचार  सामान्य

 जनता के  हितों के  लिये  व्यक्त  किये  जैसा  कि  कोई  भी  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  जिसे  जनता

 के  हितों  में  रुचि हो  करता  ate  चूंकि मैं  भी  जनता  का  प्रतिनिधि हूं  इसलिये  मुझे  उसमें  गहरी  रुचि

 हैं  |  ऋयविक्रय  व्यवस्था  में  निश्चय  ही  कुछ  भ्रमित  भुगतान  करना  पड़ता  ऐसी  किसी  व्यवस्था

 का  जितना  अ्रधिक  प्रचलन  भ्रांत  रिक  व्यापार  का  उतना  ही  अधिक  तौर  द्रुत  विस्तार  होगा  कुछ

 व्यापारी  उस  दिशा  में  प्रयोग  कर  रहे  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  हैं  जिसका  सम्बन्ध  ग्राहक  की  जिम्मेदारियों

 और  किसी  विशिष्ट  वस्तु  के  मूल्य  के  क़िस्तों  में  भुगतान  करने  से  सम्बन्ध  रखता  हैं
 ।  किन्तु  निश्चय ही

 उक्त  सुझाव  सन् दर  हैं  ग्रोवर  सम्बन्धित  व्यक्ति  उस  सम्बन्ध  में  गम्भी  रता पूर्वक  कार्यवाही  कर  सकते  हूँ  ।

 विदेशी व्यापार  सम्बन्धी  eal  के  बारे में  भी  मैं  चर्चा  में  कही  गर्म  महत्वपूर्ण  बातों  के
 सम्बन्ध

 में  कहना  चाहता  हूँ  ।  किन्तु  इसके  पूर्व  मैं  मंत्रालय  की  कौर  से  उन  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्हों  ने
 विदेशी  व्यापार  नियंत्रण  सम्बन्धी  हमारी  व्यवस्था  की  सराहना  की  है  |

 बहुत  वर्ष  पहले  जब  यह  बात  नई-नई  थो  तो  उसमें  कई  कमियां  थों  ।  जब  माननीय सदस्य

 यह  कहते  हैं  कि  हमारे  रायात-निर्यात  नियंत्रण  व्यवस्था के  सम्बन्ध  में  बहुत  नहीं  के

 शिकायतें  की  गई  हैं  तो  मैं  उन  से  सहमत हूं  ।

 वास्तव  में  हम  ने  साप्ताहिक  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  भी  प्रारम्भ  कर  दिया है  जिसमें  तीन

 सौ  पृष्ठ  होते  हैं  alk  जिसमें  दिये  गये  प्रत्येक  लाइसेंस  का  ब्यौरा  दिया  होता  है  ताकि  जनता  को  हमारे

 निर्यात  नियंत्रण  व्यवस्था  की  जांच  करने  का  aaa  मिले  शौर  हम  यह  देखते हैं  कि  ऐसी  पत्रिकायें

 निश्चय  ही  एक  ऐसे  न्  को  पूरा  करती हैं  जोकि  एक  सही  दिशा  में  जा  रहा है

 इस  सदन  द्वारा  कहीं  गई  बातों  से  हमारे  अधिकारी  अपने  आपको काफी  प्रोत्साहित  अनुभव

 कर  रहे  हैं  पौर  जब  तक  वह  त्रुटियों को  दूर  नहीं  कर  देंगे  तब  तक  वह  अपने  प्रयासों  को  शिथिल

 नहीं  होने  देंगे  ।  वह झ्पनी  कार्यदक्षता  को  बढ़ाने  तथा  प्रौढ़  अधिक  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिये

 प्रयत्न  करेंगे
 ।

 वास्तव  में  मुझे  इस  सदन  को  यह  बताने  में  प्रसन्नता  होती  हैं  कि  हमारे  कूछ  मुफ़स्सल

 केन्द्रों  से  मुझे  कुछ  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  हमारे  निर्यात  नियंत्रक  अधिकारियों  की  गई  सेवा

 पर  संतोष  प्रकट  किया  गया  है  किन्तु  सतकंता  सदैव  भ्रावइ्यक  हैं  करते हैं  कि
 as  as

 जैसे  हम  प्रगति  करेंगे  वैसे-वैसे  यह  सदन  अधिकाधिक  सके  होता  जायेगा  ताकि  हम  भ्र पनी  नियंत्रण

 व्यवस्था  के  बारे में  यथाशक्य  अधिक
 से  अधिक

 सफलता  प्राप्त
 कर

 मूल  में
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 कर मरकर

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बंसल  ने  कहा  है  कि  अधिकारियों  से  मुलाकात  करने में  कुछ  कठिनाई

 हुई  थी  ।
 मैं  यहां  इस  सदन  को  यह  स्पष्ट करता  हूं  कि  दो  या  तीन  वर्ष  पूर्व  हमने  सभी  मुलाकातों

 प्रतिबन्ध  लगाया  था  क्योंकि  हमारे  भ्र धि कारियों  के  काम  में  श्रावइंयकता  से  प्रतीक  बाधा

 पड़ती  थी
 |

 किन्तु  मुझे  इस  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  ऐसी  कोई  घटना  बहुत  पहले  हुई  होगी  कौर  मेरा

 ख्याल  ह  उन्हें यह  जानकारी  हैं कि  जब  भी  किसी  व्यक्ति ने  समुचित  कारणों पर  किसी  उत्तर

 दायी  अधिकारी
 से  मिलना  चाहा है  तो  उसे  कोई  कठिनाई नहीं  हुई  है

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  ए०  एम०  थामस  ने
 दीर्घकालीन  आयोजन  के  बारें  में  कुछ  कहा ।  श्रमी

 हमारी जो  स्थिति  है  उसके  अ्रनुसार  यदि  किसी  अर्थिक  क्षेत्र  में  दी घं कालीन  श्रायोजन  निरर्थक हो

 सकता  है  तो  वह  क्षेत्र  है
 >

 बिदेशी  व्यापार
 का  ।

 माननीय  सदस्य को  हमारे  विदेशी  व्यापार  के  प्रमुख

 अंग  ज्ञात  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  छः  या  सात या  दस  में  खाद्यान्न  की  एक  मद  थी

 जिसके  फलस्वरूप  प्रतिवर्ष  हमारे  विदेशी  विनियम  का  लगभग  एक-तिहाई  कौर  एक-तिहाई  से  भी  अधिक

 भाग  निकल  जाता  था
 ।  सौभाग्य

 की  बात  है  कि  उस  भ्र वस् था  को  हम  पार  कर  चके  अरब  हमें
 यंत्रों

 ae  कच्चे  माल  के
 रायात  की  ध्यान  देना है  ।  इन  झ्रावश्यक  वस् तुझ ों  के  श्रायात  के  बारे

 में
 देश

 को  जो  झ्रावश्यकताये ंहैं  उन्हें  पुरा  करने
 के  बाद  हम  सुख-सुविधा  की  वस्तु भ्र ों  का  आयात कर

 सकते
 एक  तो  खाद्यान्न  और  कपास  जैसी  शझ्रावश्यक  के  आयात  की

 यकता  कम  हो  गई  कौर  देश  में  उत्पादन  के  बढ़  जाने  से  कुछ  क्षेत्रों  में  हमने  प्रगति  की  «  जैसे

 कि  साइकलों  के  बारें  में  ।  हम  न  केवल  अंतरिक  श्रावइ्यकता  के  सम्बन्ध  में  अपनी  भ्रांत  रिक  उत्पादन

 की  क्षमता  को  बढ़ा  रह ेहैं  वरन  हम  उन्हें  पहले  की  अपेक्षा  एक  बड़े  पैमाने पर  निर्यात  भी  कर  रहे

 निर्यातों में  निरन्तर  वद्ध  हुई  है  ।

 सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  हमारे  विदेशी  विनिमय  संसाधनों  पर  जो  भार  था

 वह  अब  कम  हो  गया  हैं  कौर  आशा की  जाती है  कि  वह  wa  भ्रधिकाधिक  सन्तुलित  रहेगा

 जहां  तक  हमारे  रायात  नियंत्रण  के  विनियमन  का  सम्बन्ध  है  हमने कई  चीजों  पर  से  नियंत्रण

 हटा  दिया  है
 |  हमने  बहुत-सी  चीज़ों  को  सामान्य  लाइसेंस  के

 ग्न्तगत
 रखा  हैं  |  जेसा कि  मेंने  बताया

 aa भी  हमारे  प्रमख  लक्ष्य  वही  हैं  जो  पहले  पेपर  जो  इस  प्रकार  व्यापार  संम्बन्धी  हमारी  नीतियों

 से  यह  उपबन्ध  करना  कि  विदेशी  वाणिज्य  से  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  को  वह  सभी  संभव  सहायता

 न्य संसाधन  प्राप्त हो  सकें
 जोकि  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  करने के  लिये

 आवश्यक हैं  ।

 qa  विश्वास है  कि  यह  सदन  इस  बात से  सहमत  होगा  कि  जहां  तक  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 का  सम्बन्ध  है  हमारी  यंत्रों  कच्चे  माल की  आवश्यकताओं  में  कोई  कमी  नहीं हुई  है  ।

 हमें इन  बातों  को  श्रावस्ती  पूर्ववर्तिता  ्य  देनी  होती  हूं  ।  हमें  व्यापार  की it HAHA  स्थिति से

 सहायता  प्राप्त  हुई  १९५२-५३  में  जो
 स्थिति

 थी  वहीं  PEYR-UY  में  बनी  रही
 प्रौढ़

 उसी  अवधि

 व्यापार  की  बातें  काफी  झुका  रही  थीं  जोकि  अ्रांशिक  रूप  से  हमारी  चाय  के  लिये  प्राप्त  अच्छे

 मुल्यों  का  परिणाम  था  ।  किन्तु  यह  किसी  हद  तक  संतोष  की  बात  है  कि  योजनावधि  कुल

 व्यापार घाटा  केवल  ४४५०  करोड़  रुपये  का  हिलोर  इसमें  विदेशी  विनिमय  की  राशि  भी  सम्मिलित

 है  जोकि  हमें  अपनी  खाद्यान्नों की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  व्यय  करनी  पड़ी थी  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  लगभग '४५०  करोड़  रुपयें  के  मूल्य  की  यंत्र  सामग्री

 grad  की  ।  ae  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  बावजूद
 इस

 के  कि  ta में  यंत्रों  का  उत्पादन  बढ़  रहा  प्रारम्भिक  अनुमान  यह  है  कि  हमें  १३५०  करोड़  रुपये
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 के  मलय  के  यंत्रों  की  प्रा वस् यकता  होगी  कौर  हम  तराशा  करत ेहैं  कि  तक  हम  इन  यंत्रों

 निर्माण  अधिक  परिमाण  में  कर  सकेंगे  मोटे  आगणन  के  अनसार  भी  यंत्रों  के  रायात  के  लिये  विदेशी

 विनिमय  सम्बन्धी  हमारी  झावश्यकतायें  लगभग  दोगुनी  से  भ्रमित  होंगी ।  इससे  यह  स्पष्ट  ह  कि

 प्रश्न  का  स्वरूप  प्रौढ़  प्राकार  क्या  हैं  ।  अतीत में  हमें  झ्रायातों  को  किन्हीं  ऐसी  बातों के  कारण

 क्रम  करना  पड़ा  था  जिन  पर  हमारा  कोई  .  नियंत्रण  नहीं था  ।  भविष्य  में भी  विदेशी  विनिमय  का

 डूमाड़ा  घाटा  लगभग  १,०००  करोड़  रुपये का  जैसा  कि  मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  बताया ह

 किन्तु इस  सम्बन्ध  में  जैसा कि  किसी  माननीय  सदस्य ने  ठीक  ही  कहा  अपने  निर्यात  को  बढ़ाना

 होगा  |  जैसाकि  सदन  को  ज्ञात  अतीत  में  हमारे  निर्यातों  की  संभावनायें  सूती  चाय झ्रौर  पटसन

 जेसी  महत्वपूर्ण  वस्तुझ्नों  तक  ही  सीमित  थीं  ।

 इस  तथ्य  कि  बहुत  करक  हमारा  ढांचा  वही  कुछ  श्राइचयेजन  निराशाजनक कोई  बात

 नहीं हैं  ।  मैं  करकेਂ  इन  शब्दों  को  दुहराता  हूं  ।  किन्तु  हमें  अपनी  निर्यात  संभावनाओं  के  क्षेत्र

 का  विस्तार  करना है  जैसा कि  मैं  पहले  कह  चुका  वह  सिलाई  की  मशीनों जैसी  छोटी  चीज़ों

 के  सम्बन्ध  में  ही  क्यों हो  ।  हम  बिजली के  फोटोग्राफी के  प्रलय

 डीज़ल  इंजन  इरादी  वस्तुभ्नों  का  किसी  हद  तक  निर्यात  कर  रहें हैं

 प्रदर्शनियों  के  बारे में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी

 ने  एक  रेलगाड़ी  चलाने  के  बारे में  कहा  ।  में  चाहता  कि  छोटे  पैमाने  क  उद्योगों  की  वस्त्रों  की

 एक  प्रदर्शनी  प्रायोजित  करना  हमारे  लियें  संभव  हो  ।  किन्तु  यहां  धन  एक  ऐसा  कारण हैं  जो  सदा

 हमारी  गतिविधियों को  सीमित  करता  हैं  भ्रन्ततोगत्वा हमें  अपने  पास  उपलब्ध  धन  राशि  के  अनसार

 ही  प्रदर्शनियों  को  सीमित  करना  पड़ता  है
 ?

 जहां  तंक  विदेशी  प्रदर्शनियों का  सम्बन्ध  हैं  हमने  प्यार  प्राय-व्ययन को  दुगना  कर  लिया  है

 आर  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता होगी  कि  विदेशी  प्रदर्शनियों  में  हमारे  द्वारा  प्रतिनिधिक  भाग

 हमारी  एक  सफलता  रही  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  लसान

 as) में  गत  वर्ष  आयोजित  प्रदर्शनी  में  हमारे  देश  द्वारा  भाग  लिया  जाना  इतना  सफल  रहा कि

 प्रदर्शनी  के  बन्द  होने तक  प्रतिदिन  हजारों  की  संख्या  में  लोग  प्रतीक्षा  करते  पाये  गये  थे  |  काहिरा

 में  हमारी  प्रदर्शिनी  बहुत  सफल  रही  ह  कुछ  आडर  तो  वहीं--प्रदर्शनी  स्थान  पर  ही--प्राप्त

 हो  गये  थे  ।  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता होगी  कि  विभिन्न  देशों में  हमारी  प्रदर्शन  की

 की  जाती हैं  ।

 एक  अरन्य  पहलू  हमारी  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  जिन  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  ।

 उदाहरण  के  लिये  हमारी  sade  परिषदें  कुछ  मदों  के  सम्बन्ध में  हैं  ।  इन  में  से  रेशम

 इंजीनिर्यारिंग की वस्तुएं, काज श्रौर की  काजू  तमाखू प्लॉस्टिक  से  निर्मित  वस्तुएं इन  |

 के  लिये छः  परिषदें  पहले ही  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  ।  इन  परिषदों  जैसा कि  सदन  को ज्ञात  व्यापार

 के  प्रतिनिधि हैं  और  इनका  प्रशासन  व्यापारिक  प्रतिनिधियों द्वारा  किया  जाता

 इस  प्रकार  var  प्रतिनिधियों  का  उक्त  परिषदों  से  सम्बद्ध  seq  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध  है  ।

 उदाहरण के  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  ने  सरकार द्वारा  उस  पर  किये  गये  विश्वास  का  पहले

 ही  समर्थन  कर  दिया  ean  करते हैं  कि  अन्य  परिषदें  भी  हमारे  विदेशी  विनिमय  संसाधनों

 में  योग  देंगी

 कुछ  मदों  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  उपलब्धियों  के  बारे  में  परिसीमाएं  रही  हैँ
 |

 उदाहरण  के  लिये
 व  ह  ।  (५  at ी  नियत  सम्बन्धी  नीति  को  निर्धारित करने  वाली  मुख्य देश  में  हमारी  मुख्य  बातों में  से  एक  हैँ
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 कर मरकर |

 उदाहरण के
 सूती  वस्त्रों

 के
 मामले

 में
 प्रथम

 हमें  देश  की  मांग की  ओर  ध्यान  देना  पड़ा  था

 कौर  बाद  में  हम  निर्यात  पर  विचार  कर  सके  थे  ।  यह  सच  है  कि  नये  उद्योगों  की  वरतएं  जिनमें

 समुद्र  का  उल्लेख
 म  इससे  पुत्र  कर  चुका  कालान्तर  में  हमारे  विदेशी  विनिमय  में  ठोस  योग

 देंगी  ।  किन्तु  मुख्यतः  हम  अपनी  परम्परागत  बातों पर  निर्भर  करेंगे  |

 इससे  हमारा  ध्यान  एक  प्राय  बात
 की  are  झ्राकर्षित  होता  यद्यपि  हमें यह  देखना है  कि

 निर्यात  के  लिये  उपलब्ध
 वस्तुयें

 का  परिमाण तो  कम  नहीं  होता  है  तथापि हमें  निर्यात  की  जाने  वाली

 वस्तुप्नों  की  किस्म
 के

 बारे
 में  भी  सके  रहना  चाहिये i  मझे  निश्वास  है  कि  प्रतिमान  निर्धारित

 करने के
 लिये

 भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  जो  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  जा  रहा हैं  माननीय  सदस्य

 उसकी  सराहना  क्सी  निर्माता  को  एक  प्रतिमान  स्वीकार  करने के  लिये  राज़ी  कराने  जैसा

 कठिन
 कार्य

 प्रौढ़
 कोई  नहीं हैं

 ।
 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  यह  सब  कुछ  किया जा  रहा  है  भ्र ौर  उद्योग  हवा

 भी  प्रतिमान
 को

 स्वीकार  करने के  महत्व  को  समझा जा  रहा  हैं  ताकि  उन  वस् तुझ ों  के  निर्यात  में क

 कठिनाई  न  हो  ।

 राज्य  व्यापार क  बार  में  कुछ  कहा  गया  था  |  कुछ  मास  पहले  मझे  राज्य  व्यापार  के  बारें  में

 भ्रमों  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  प्राप्त  था  ।  राज्य  व्यापार  के  बारे में  मेरे  मित्र  श्री  सोमानी

 नें  जो  बातें  कही हैं  उन  सभी  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  में  नहीं  हं  ।  यदि  गैर-सरकारी  उपक्रम  को

 सरकारी  हस्तक्षेप  से  किसी  प्रकार का  भय  हो  तो  हम  कोई  शिकायत  नहीं  गौर  मेरा  ख्याल है

 कि इस  समय  उन  बातों को  कहना  समयोचित  नहीं  होगा  जेसा कि  किसी  माननीय  सदस्य  ने  कुछ
 भाग

 दिनों एक
 लखनऊ  में  पूछा  था

 ।
 किन्तु  मुझे  खेद

 है
 कि  श्री  सोमानी  यह  देखेंगे

 कि

 भविष्य  में  राज्य  द्वारा  इन  क्षेत्रो ंमें  भी  बड़े  पैमाने पर  पदार्पण  किया  जाने को  है  ।  यह  हस्तक्षेप

 किस  हद  तक  किया  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  बातें  हें  उन्हें  हम  उचित  समय  पर  सदन  में  रखेंग े|

 किन्तु  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि
 जिस  क्षेत्र  को

 वह  देख  रहे  हैं  उसमें  भी  वृहत्तर  गैर-सरकारी  हित

 समेकित  हैं  ।  art  वाली  विपत्ति  की पूर्वावधारण  करना  ग्रोवर  उसके  लिये  wal से  प्रयत्न  करना

 व  ही  अच्छा  होता  जबकि  श्री  सोमानी जसे  सौम्य  सदस्य  द्वारा  यह  बात  कही जा  रही  है

 तो  वह  हमें  अपनी  गति को  कम  करने के  लिये  एक  चेतावनी  हो  सकती हैं  ।  किन्तु में  कहना  चाहता

 हूं कि  हम  अत्यधिक  aah  रहे  हें  प्रौढ़

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  व  भागलपुर  )  :  झप  eat  सड़क हूँ  |

 श्री  कर मरकर  :  हमने  इस  विषय  में  प्रत् यधिक  सतर्कता  से  काम  लिया  क्योंकि हम  इस  प्रश्न

 कई  वर्षों  से  विचार  कर  रहे  हैं  दौर  तीन  समितियों ने  इस  बात  पर  विचार किया  है  कि

 सी  वस्तुएं  ली
 अब

 राज्य  व्यापार  निगम  बनाये  जाने  का  समय  श्री  गया  इसका

 क्षेत्र  ठीक-ठीक  क्या  इसके  बारे  में  भी  जानकारी  शीघ्र  सदन के  सामने  रखी  .  जायेगी |

 माननीय  मित्र  डा०  रामा  राव  को  राज्य  व्यापार  में  बहुत  रुचि उन्होंने  श्री  सोमानी

 सहानुभूति  प्राप्त  करने की  चेष्टा  की  किन्तु  वह  सफल  रहे  ।  मेरे  विचार  में  सभा को  ज्ञात

 हैकि  दो  वस्तु भों के  बारे  जिनके  श्रायातत  को  नियमित  करने  का  हम  ने  प्रयत्न  किया
 सर्दी

 क

 बाहर  झगड़ा  उठ  खड़ा  हुआ  था  भ्र ौर  इन  के  वारे  में  wea
 भर

 अनुपूरक  प्रशन
 भी

 पूछें  गय  थे
 ।

 सदस्यों  की  धारणा  यह  कि  हमारे  लिये  इस  क्षेत्र  में  अधिकाधिक  हस्तक्षेप  करना  उचित  नहीं
 था  |

 में  समझता हूं  कि  इस  बात  का
 प्रबन्ध

 करने  के  लिये  कि  वह  वस्तु  पर्याप्त  मात्रा  में  मिल  सके  शौर

 औसत
 एवं

 दासों  पर  वितरण वितरित
 हो

 Ter  को  इर को  इस  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  करना  ही  पड़ेगा
 ।

 tae  fit  म
 अंग्रेजी  में
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 में  समझता हूँ  कि  डा०  रामा  राव  ने
 राज्य  व्यापार

 का
 जो  समर्थन

 किया  वह  किन्हीं  विशिष्ट

 देशों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  किया  था  |  राज्य  व्यापार  ग्रोवर कुछ  देशों  के  साथ  व्यापार  करने में  कुछ  वर्षों

 सम्बन्ध में  रियायतें  देन ेके  विषय  हमनें  झनक  बार  कहा है  कि  जहां  तक  हमारे  विदेशी

 व्यापार  का  सम्बन्ध  कोई  विभेद  नहीं  किया  जाता  है  |  जहां  तक  निर्यात  अनज्ञप्तियों का  सम्बन्ध

 यह  इस  बात  के  अनपेक्ष जारी  की  जाती हैं  कि  वह  वस्तु  विशेष किन  देशों  की  निर्यात की
 जा

 सकती
 ट  2
 ठ  ।  आयात  अनुजञप्तियों के  बारे  में  मोटे  तौर  पर  कुछ  वर्गीकरण  कर  दिया  गया  है

 ।
 कुछ  वस्तुएं

 हम  ने  सुलभ  मुद्रा  क्षेत्र  से  और  कुछ  दुलर्भ  मुद्रा  क्षेत्र  से  ली  इसके  शअतिरिवत हम  करने

 वालें  मार्ग में  ऐसी  कोई  बाधा  नहीं  डालते  कि  ag  किस  ee  से  ama  करे  ।  हमारे  रियासतों

 को  उस  विशिष्ट  वस्तु
 का  प्रयोग  करने  की  प्रेरणा  देना  स्वयं

 उन
 देशों

 का  काम  हूं
 ।  डा०

 रामा  राव

 जानते हूं  कि  हमने  न  केवल  रूस  जेसे  देशों  में  प्रयत्न  किये हें  बल्कि  सभी  देशों में  किये हैं  ।  वास्तव  में

 हमार  कार्यक्रम की  एक  मद  यह  हैं  कि  हम  अपने  व्यापार  को  विकसित  करें  भर यह  विकर्षण  वर्तमान

 आयात  स्रोतों  से  व्यापार  को  कम  कर  के  नहों  बल्कि  नवोन  व्यापार  शरू  कर  के  किया  जायें  ।  अपमान  है

 कि  प्रतिस्पर्धात्मक  विदेशी  व्यापार  के  द्वारा  यह  ४०  प्रतिशत  तक  बढ़  सकता  है  ।  विदेशी  व्यापार  को

 विकर्षण  के  भ्राता  पर  ही  विकसित  किया  जा  सकता  हमार  ars  सम्बन्धों  के  विकर्षण  के  साथ-साथ

 हमारी  श्री-व्यवस्था  भी  दृढ़  होगी  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  इस  विषय  में  डा  ०
 रामा  राव  को  हमारी  नीति  के

 बारे  में  कोई  आशंका  नहीं  डर  केवल यह  रहता  है  कि  कहीं  हम  भूल  न  जायें  ।  इसलिये  में  उनकी  बात  को

 एक  चेतावनी  समझता  हूं  ।

 दुर्भाग्यवश  श्री  बंसल  के  भाषण  के  समय  में  उपस्थित  नहीं था  ।  इसलिये में  उनके  का  शिव

 ठीक  उत्तर  नहीं  दें  किया  कौर  वह  ठीक-ठीक  उत्तर  ही  प्रसाद करते  हें  ।  उन्होंने  दोहरे  मलय  निर्धारण  का

 उल्लेख  किया  था  |  यह  एक  बहुत  जटिल  विषय  है  ate  किसी  निश्चित  arcs  बिना  में  इसके

 बारे  में  कुछ  कहने  का  साहस  नहीं  करूंगा  ।

 में  श्री काजरोल्कर द्वारा  उठाये  गये  प्रदनों का उत्तर का  उत्तर  देता हं  :  उनका  एक  प्रइन  हरिजनों  को

 लाइसेंस  देने  के  बारे में  था  ।  हम  या  निर्यात  लाइसेंसों  के  मामले में  किसी  समदाय के  साथ

 अधिमान्यता का  व्यवहार  नहीं कर  सकने हें  ।  ऐसा  करने  से  स्थिति  में  एक  नई  उलझन  पैदा  हो  जायगी

 झर  कई  ठिनाइपां  उत्पन्न  होंगी  ।  चार  वर्ष  पहले  हरिजनों  को  लाइसेंस  देने  के  बारे में  जोरदार

 अनुरोध  किया  गया  था ।  मेंने  प्रधान  मंत्री  से  परामर्श  किया  और यह  समझा  गया  था  कि  ऐसा

 ठीक  नहीं  होगा  ।  यह  मामला  वाणिज्य  मंत्रालय  क  क्षेत्र  से  भी  बाहर  है  ।  माननीय  सदस्य

 अनुभव  करेंगे  कि  विदेशी  व्यापार  के  किसी  भाग  को  एक  विशिष्ट  समदाय के  लिये  सरक्षित  कर

 देने से  कितनी  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।  यदि  हरिजनों  को  लाइसेंस  दिये  जाने  तो  अनुचित

 प्राचीन  जातियों  इरादी  के  बारे  में  क्या  स्थिति  होगी
 ?

 लाइसेंस  कैसे  वितरित  किये  जायें  कौर  यदि  वे

 व्यापार  न  कर  सके तो  क्या  होगा
 ?

 मेरे  माननीय  मित्र  कहते  हैं  कि  उन्हें  बेचा  जा  सकता  हे  ।  ऐसा

 qh  देना  उचित  |  यदि  कुछ  लोग  दंड  संहिता  का  उल्लंघन  कर  रहे  तो  इसका  ग्रह

 तो  नही ंहै  कि  प्रतीक  लोगों को  उल्लंघन  करनें  दिया  जाये  ।  इसलिये  में  उनके  सुझाव  को  स्वीकार

 नहीं कर  सकता |

 एक  प्रश्न  सहायक  उद्योगों  we  घड़ियों  wife  बनाने के  स्वतन्त्र  उद्योगों  को  स्थापित  करने

 के  बारे  में  था  |  सबसे  अच्छा  तरीका  यह  हैं  कि  उन  उद्योगों  के  लिये  उन्हें  इन  लाइसेंसों  की  झावइ्यकता

 है  सहकारी  संस्थाएं  बनाई  जायें  ।  यदि  कोई  सुस्थित  सहकारी  संस्था  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करे
 is

 तो  हम  इस  मामलें  पर  विचार  करेंगे  ।
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 [att  करमरकर  |

 मान  AN] ary  सदस्यों  को  विदित  है  कि  विदेशों  में  व्यापार  झ्रायुक्तों  के  बारे  हम  कया  प्रयत्न  कर

 रहे ंहें
 ।  प्रदर्शनियों के  अतिरिक्त  हम  १४  प्रदर्शन  कक्ष  भी  चला  रहे  हैं  शर  यह  सब  गुर  निर्यात  को

 प्रोत्साहन  देने के  लिये  किया जा  रहा  हम  व्यापार  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  वर

 रह  हैं  हमार  व्यापार  संगठनों को  सुदृढ़  बनाये  जाने  की  श्राव्य कता  है  ।  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि

 हम  कार्य-क्षेत्र  यथासंभव  अधिक से  ग्रेविस  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे हैं  ।

 फरनीचर  के  बारे  में  एक  बात  कही  गई  थी  ।  में  इस  बात  का  प्रबन्ध  करूंगा  कि  संसद  से  प्रत्येक

 सदस्य  भी  वहू  विदेशों
 में  कम  से  कम  एक  श्रच्छी  कुर्सी  दी  किन्त ुये  सब  बातें

 वित्त पर  निर्भर  हैं  ।  व्यापार  आयुक्तों  के  कार्यालयों  को  सुसज्जित  करने  से  हमार  व्यापार को  भी

 प्रोत्साहन  मिलेंगा  ।
 किन्तु  जहां  तक  मुझे  जानकारी  प्राप्त  है  विदेशों  में  gare  प्रतिनिधि  चाहे  वे

 नयी  श्रेणी  में  हों  या  व्यापार  की  श्रेणी  में  हों  ग्रसने  क्रतव्यों  का  पालन  भ्रमणी  तरह  से  कर  रह ेहैं  ।  यदि

 उनके  सम्बन्ध  में  या  विदेशी  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  तो  हम  अवद्य  उन  पर  उनके

 गणावगणों  के  आधार  पर  विचार  करेंगे  |

 गार्डिलिगन  गौड़  मुझे  बहुत  खेंद  से  wea  पड़ता हैं  कि  माननीय  मंत्री के
 वक्तव्य  सदा  गलत  ही  होते हैं  ।  इस  मंत्रालय की  प्रौद्योगिक  कपड़ा  लाइसेंस  नीति  में  समय-समय पर

 परिवर्तन  किया  जाता  रहा  हे  ताकि  इसके  चहेतों  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 मैं  इस  सदन  में  जन  geX!  में  प्राया  था  ।  मेरे  चुनाव  के  दो  मास  बाद  मेरे  नगर  का  एक  व्यापारी

 मेरे  पास  यह  अभ्यावेदन  लेकर  नाया  कि  सरकार  ने  उसे  लाइसेंस  देनें से  इन्कार  कर  दिया  जिसके

 लिये  उसने  १९४५१  जबकि  औद्योगिक  अधिनियम  ani  नहीं  हम्ना  प्रार्थनापत्र  दिया था  ।

 उसके  श्रभ्याबेदन  के  विस्तार  में  जाने  से  स्पष्ट  होता था  कि  उसके  साथ  अध्याय  किया  गया  था

 मेंने  इस  सम्बन्ध में  एक  प्रश्न  पूछा ।  इस  प्रश्न  की  तो  माननीय  अध्यक्ष  ने  ग्र नम ति नहीं  दी  किन्तु

 मंत्रालय  की  कौर से  मुझे  यह  बताया  गया  कि  सरकार  की  नीति यह  थी  कि  saat  समिति  की

 रिपोर्ट  पर  विचार  किये  जाने  से  पहले  कोई  लाइसेंस  न  दिया  जाये  iad इस  बात  की  सूचना  उक्त

 व्यापारी
 को  दे  दी

 ।

 एक  वर्ष  बाद  उस  व्यापारी ने  मुझे  फिर  लिखा  कि  कुछ  लाइसेंस  भ्रमण  लोगों को  दिये  गये थे  |

 मैंने  एक  प्रौढ़  अरदन  पुछा  जिसके  उत्तर  में  बताया  गया कि  उन  मामलों  को  छोड़  कर  जिनमें  पहले

 वचन  दिया  जा  चका  भारत  सरकार  नये  कर्घों  के  लिये  अनुमति  नही ंदे  रही थी  ।  कुछ  मासों

 के  बाद  झपने  कुछ  मित्रों  की  सहायता  करने  के  लिये  मंत्रालय  ने  नीति  बदल  दी  संभवतः

 यह  समझा  कि  नई  नीति  उस  मामले पर  भी  लाग  हो  जायेगी  जिसकी  कौर  मैँने  उनका  ध्यान

 sated किया  था  ।  मुझे  उन्होंने  लिखा कि  इस  मामले  में  कपड़ा  झ्रायुक्त से बातचीत से  बातचीत  की  जाये

 मैंने  े  सा  किया  श्र  उनसे  मुझे यह  उत्तर  मिला  कि  उनको  यह  निदेश
 दिये  गये  हैं  कि

 केवल  उन

 Ay Va oufeqat  को  लाइसेंस  दिये  जाये  जिन्होंने  सरकार  की  झ्र नम ति  के  बिना  बिजली  के  करघे  लगा  लिये

 इसलिये  उस  व्यापारी  को  जिसने  कोई  कर्घा  नहीं  लगाया  था  लाइसेंस  नहीं  दिया  जा  सकता
 सर

 ay  say  कि  यह  कितनी  विचित्र  श्र  श्राइचयंजनक  बात  हैं  ।  मैंने  माननीय  मंत्री  को
 एक

 शर  पत्र  लिखा  किन्तु  उसका कोई  उत्तर  नहीं  मिला  ।  वह  इसका  कोई  संतोषजनक  उत्तर

 दे  नहीं  सकतें  थें  ।  इसके  बाद  मैं  माननीय  मंत्री  से  तीन  बार  मिला  ae  इस  ae  की  झोर  उनका

 ध्यान  दिलाया ।  अन्त  में  उन्होंने  यह  उत्तर  दिया  कि  जब  तक  सरकार  कपड़ा  जांच  समिति  की  रिपोर्ट

 के  सम्बन्ध  में  न  कर  वह  कोई
 आदेश  जारी  नहीं

 कर
 सकेंगे

 |  ३०
 वर्ष

 ह
 राजनैतिक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जीवन  मैँने  यह  दूसरे  माननीय  मंत्री  देखें हैं  जो  वचन  देकर  पीछें  हट  गये  हैं  दूसरे  मंत्री  का
 उल्लेख

 मैं  वित्त  विधेयक  की  चर्चा  के  दौरान  में  करूंगा  ।

 मेरा  निवेदन  हैं  कि  ऐसी  शिकायतें  भविष्य  में  उत्पन्न  नहीं  होनी  चाहियें  |

 रिपोर्ट  से  प्रकट  होता  है
 कि

 हाथकर्षा  सहायता  योजनाओं
 के

 लिये  १०  करोड़  रुपये  की  मंजूरी

 दी  गई  है  आर ६  करोड़  रुपये  खर्च  भी
 किये  जा

 चुके
 हैं

 ।
 किन्तु

 इन  योजनाओं  से  बुनकरों  को  कोई

 लाभ  नहीं  पहुँच  रहा  है  ।  गुडी कल प्राम  में
 278]  पंजी  कण  जेने  का  प्रयत्न  किया  गया  था  कौर  संस्था  के

 लिये  Q ooo  रुपये  का  ऋण  लेने  में  म  in  वर्ष  लगें  ।  जब  मतों  कर्ण  प्राप्त  करने में  इतनी  कठिनाई

 हुई
 ्र  इतना  समय  तो  साधारण  संस्थाओं  का  नया  हाल  होता  होगा  ?  इसका  अनुमान

 लगाया  जा  सकता है  ।  ऐसे  मामलों  में  भी  केवल  उन  संस्थाओं  को  सहायता  मिलती  जो मंत्रालय

 के  सम्पर्क  में  होती हैं  ।  मैं  चाहता हूं  कि  सब  बुनकरों  के  साथ
 समान  व्यवहार  किया

 जाये  झ्र
 कोई

 विभेद  न  किया  जायें  ।

 अब में  नाहन  फौंडरी  के  मामलें  को  लेता हूँ  |  यह  हिमाचल  प्रदेश में  ४,०००  फूट  की  ऊचाई

 पर  स्थित  gate  निकटतम  रेलवे  स्टेशन से  go  ait  की  पूरी  पर  वहां त  कच्चा  oat  मिलता

 हे  पौर  न  कोक  ही  मिल  सकता  है  ।  उत्पादन  व्यय  अरन्य  स्थानों  की  तुलना  में  डेढ़  गुना है  ।  इसलिये

 सरकार  को  इस  फाउंडर  को  यथासंभव  शीघ्र  बन्द  कर  देना  चाहिये  |  इस  कारखाने  पर  gy  में

 ३६  लाख  रुपया  लगाया  गया  था  इसमें  से  ४०  प्रतिशत  हिस्सा  सीमा  के  राजा  का  था

 किन्तु  सरकार  ने  उनका  हिस्सा  ३३  लाख  रुपये  देकर  खरीदा  १५  लाख  रुपया

 अधिक  दिया  एक यो  दो  वर्षों  में  सरोवर  पम्पों  झर  ग्न्य  उपकरण  सम्बन्धी  प्रयोगों  पर  लगभग

 दो  लाख  रुपया  कौर  खर्च  किया गया  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कड़ी  कार्यवाही  की  जिन्होंने  सरकार  का  इतना  रुपया  खड़े  करवाया हैं

 २८  मार्चे  के  मेरे  एक  Darel  प्रशन  संख्या  ५४४ के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री ने  बताया

 नाहन  फाऊंडरी में  निर्मित  वस्तुप्नों  के  विक्रय  का  एकाधिकार प्राप्त  करने  के  लिये  किसी  सहकारी

 संस्था ने  प्रार्थनापत्र  नहीं  दिया  था ।  किन्तु  मेरे  पास  जानकारी  है  कि  wert  सहकारी  विपणन

 संस्था  ने
 ऐसा

 आवेदन  पत्र  दिया  था  ।  इसकी  मुझे  निश्चित  जानकारी  हू  ।
 मैँ  चाहता  हूँ  कि  सदन  में

 ऐसे  गलत  उत्तर  न  दिये  जायें  |

 थी  झुनझुनवाला  मध्य  )  :  मुझे  यह  देख  कर  as  हुमा  है  कि  उद्योगों  के  सरकारी

 एवं  गर-सरकारी  क्षत्रो ंमें  उत्पादन  बढ़ा  किन्तु  हमें  यह  देखना  हू  कि  हम  किस  हद  तक  अपने

 उद्योगों  विकेन्द्रीकरण  कर  सके हैं  ।

 श्रमिकों  की  से  कहा  गया  हैं  कि  जब  किसी  उद्योग  का  वैज्ञानिक किया  जाता है  तो  श्रमिकों

 की  संख्या  घटा  दो  जाती हू  और  उन्हें  बेकारी  का  सामना  करना  पड़ता  A  जानना  चाहता  हूँ

 कि  सरकार  का
 उन  लोगों  को  जो

 कि  ग्रामों
 और  नगरों  में  छोटे-छोटे  उद्योग  चला  रहे  थे  जो

 बड़े  उद्योग  स्थापित  हो  जाने  के  कारण  विस्थापित  हो  गये  वैकल्पिक  उद्योगों  में  काम  लेने
 के

 लिये  क्या
 पग  उठाने  का  विचार  किया है

 हमारी  सरकार  को  बने  १०  वर्ष हो  गये हैं  घौर  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  सम्बन्ध में

 कोई  पकड़  इकट्ठे  किये  गये  हैं  कि  कितने  ग्रामीण  लोगों  को  काम  दिया  गया  ब्रिटिश  सरकार  को

 सास्राज्यराही  नीति  के  कारण  ग्रामों  में  जो  उद्योग  नष्ट  हो  गये  फिर
 से  चालू  करने

 के

 लिये  पग  उठाये गये  हैं  यदि  हम  बड़े  पैमाने
 के  उद्योगों  के  साल

 को
 गर

 मों  में  भरते  जायें
 कौर बका  —

 मूल  अंग्रेजी  में
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 छोटे  उद्योगों
 को  विकसित  न  होने  दें  और  ग्रामीण  लोगों  को  वैकल्पिक  काम  न  तो  ग्रामीण  लोगों  का

 क्या  भविष्य  होगा  aia  उन्नति कसे  करेंगे  ?

 नगरों में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 की  क्या

 स्थिति है  ?  क्या  सरकार  इस  बात  के  लिये  कोई  व्यवस्था

 ह  कर  रही है  कि  उन  लोगों  को  जो  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  चला  रहें  हैं  वही  सुविधायें दी  जो

 बड़ें  उद्योगपतियों को  दी  जाती  हैं  कौर  क्या  उन्हें  ऋण  उतनी  सस्ती  दरों  पर  मिल  जाता  है  जितने  सस्ती
 दरों

 पर
 बड़े  उद्योगपतियों

 को  मिलता  है
 ?

 बड़े  उद्योग  जहां  भी  सरकार  उन्हें  सहायता  शर

 संरक्षण  देती  भ्  किन्तु  छोटे  उद्योग  सरकार  तक  पहुँच  ही  नहीं  सकते

 ate  उद्योग
 तथा  लोहा  प्रो

 इस्पात  मंत्री  (sit Zo to  टी ०  :  हम  स्वयं

 उन्हें  सहायता  देने  का  प्रस्ताव करते  हैं  ।

 शो  झुनझुनवाला  :  यदि  arg  छोटे  उद्योगों  को  सहायता  देना  शरू  तो  aT  देखेंगे  कि  वे

 कितनी  प्रगति
 करतें  वाणिज्य  अर  उद्योग  मंत्रालय  की  रिपोर्टे  से  यह  प्रकट  नहीं  होता  कि

 सरकार
 ने

 किस
 हद  तक  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण किया  है  भर  छोटे  पैमाने  के  कितने  उद्योग  चाल

 किये  गये  हैं
 ।

 सरकार  की  नीति  यह  होनी  चाहिये  कि  वह  स्वयं  ग्रामों  में  योग्य  टेक्निकल  लोगों  को

 सहायता देने  का  प्रस्ताव  करे  ।
 ग्रामों

 में  बहुत से  ऐसे  लोग  जिन्हें  काफ़ी  प्राविधिक  ज्ञान है  ।

 हमार  नगरों  तथा  गांवों  को  इस  समय  टेक्निकल  सहायता  की  है  ।  बड़े  उद्योगपति

 तो  २,००० रु०  या  ४,०००  रु०  मासिक  तक  देकर  एक  इंजीनियर  को  नियत कर  सकते  हैं  तथा  अच्छा

 मशविरा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  छोट  उद्योग  वाले  लोग  बड़े-बड़े  वेतन  देकर  टेक्नीकल  सहायता

 प्राप्त नहीं  कर  सकते  ।  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  उनकी  सहायता  के  लिये  चरागे  चाहिये  ।  यदि

 सरकार  वास्तव  में  छोटे  उद्योगों  की  समृद्धि  चाहती  है  तो  उनके  लिये  उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध में  कुछ
 उदारता  दिखाना  आवश्यक  है  ।  उनके  माल  पर  लगाया  जानें  वाला  उत्पादन  शल्क  भिन्न  होना  चाहिये

 जिससे  कि  उनके  बनाए  हुए  माल  की  खपत  हो  सके  तथा  मशीनों  द्वारा  बड़ी  मात्रा  पर  बनाये  जाने

 वाले  सस्ते  सामान  की  प्रतियोगिता के  सम्मुख  वे  ठहर  सकें  ।

 कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हूं  जिनको  सरकार  अपने  हाथ में  ले  रही  हैं  ।  इनके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति

 विकेन्द्रीकरण की  होनी  चाहिये  1  यदि  सीमेंट  उद्योग  के  बारें  में  जांच  की  जाय

 तो  यह  पाया  जायेगा  कि  बड़े-बड़े  कारखाने  बना  कर  विशिष्ट  स्थानों पर  इस  उद्योग  को  केन्द्रीकृत  करने

 की  बिल्कुल  आवश्यकता  नहीं हैं  ।  इसको  Ble  एककों  में  बांट  कर  विभिन्न  स्थानों पर  स्थापित  किया

 जा  सकता  है  |  छोटी  परिमाण  के  इन  एककों से  यदि  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होगी  तो  वह  यातायात

 yen  इत्यादि  में  मितव्ययता  से  पुरी  की  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  व  संथाल  :  श्री  तक  जो  भाषण  हुए  उनमें  हमने  भ्र नेव

 दृष्टिकोणों को  सुना  ।  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  द्वार  पर  खड़े  हैं  पौर  में  समझता  हूं  कि  माननीय

 सदस्य  श्री  सोमानी  तथा  श्री  बंसल  इरादी  द्वारा जो  दृष्टिकोण  प्रकट  किया  गया  वह  अन्य  लोगों के  लिये

 अर  उनके  के  लिये  भ्रामक  था  ।  जहाँ  तक  हमारा  सम्बन्ध  हम  समझतें  हैं  कि  देश  में  वातावरण

 इस  समय  बिलकुल  स्पष्ट  है  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  गया  है  कि  हमारा  ध्येय  समाजवादी

 व्यवस्था  की  स्थापना  करना  है  इसे  किस  प्रकार  प्राप्त  किया  जाता  है  ।  सरकारी तथा  निजी
 क्षेत्र

 के  बीच  की  सीमा  निर्धारित  कर दी  गई  है  ।  इसलिये  जो  लोग  स्वयं  भ्रम  में  हैं  उन्हें  अन्य  लोगों

 को  भ्रम  में  डालने
 की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  पंचवर्षीय  योजना  में  प्राप्त  सफलता  की  कौर हम  सगर्व

 देख  सकते  हैं  ।  देश  कु के  औद्योगिक  उत्पादन
 में

 निश्चित  रूप  से  वृद्धि  हुई  हैं  जिसमें  सभी  उद्योगों  ने  योग कि

 Tat  अंग्रेजी  में
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 दिया है  ।  उदाहरण  के  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  कपड़े  के  उत्पादन  का  जितना
 लक्ष्य  हमने

 निर्धारित  किया था  उससे  35°19  करोड़  गज़  कपड़ा  अधिक  उत्पादित  हो  रहा  है  |  साथ-साथ  हथकरघा

 उत्पादन में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  पटसन  का  सामान  तथा  चीनी  के  उत्पादन  में
 भी

 वृद्धि  हुई  हे
 |

 इस

 प्रकार  देश  के  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  सर्वतोमुखी  वृद्धि  हुई  विशेषकर  सन्  PEUX A | में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  लिये  यह  प्रशंसा  की  बात ह  कि  उपभोक्ता माल  को  बढ़ती

 हुई  को  जो  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  लोगों  की  क्रय-दफ़्ती  बढ़  जानें  के  कारण  बढ़ी

 उसने  पूरा  किया  ।  कुछ  चीज़ों  के  सम्बन्ध  में जो  कमी  महसूस हुई  वह  इसलिये  कि  उन
 उद्योगों

 की
 क्षमता

 मंडोर  भ्रमित  विस्तार  करने  की  गंजाइदा  नहीं  जैसे  सीमेंट  तथा  लोहा  और  इस्पात  ।  यह  कमी

 बाहर  से  रायात  करके  ही  पुरी  की  जा  सकती  थी  |  अरब  हम  उत्पादन  में  म्यार  श्रमिक  वृद्धि  करने
 तथा

 उसका  आधार  was  बनाने  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कार्यान्वित  कर  रहे  इस  राष्ट्रीय

 विकास में  सन  REY  में  स्थापित  औद्योगिक  विकास  निगम ने  बड़े-बड़े  ढलाई तथा  गढ़ाई  के  कारखाने

 की  स्थापना  करके  देश  में  भारी  मशीनों व  संधंत्रों  के  निर्माण  की  नींव  डाली  हैं  ।

 इसी  प्रकार  छोटी  मात्रा  के  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  टेक्निकल  सहायता  तथा  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करके  बहुत  कुछ  किया  गया  हूं  ।  यद्यपि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  पर  करोड़

 रुपया  खर्चे  किया  गया  था  तथापि  यह  संतोष  को  बात  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ६४  करोड़  रु०

 की  राशि  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  बेरोज़गारी  की  समस्या  को  सुलझाने  में  ये  छोटे  उद्योग  अत्यन्त

 &  |

 इस  सम्बन्ध में  नम्बर  चरखा  के  विषय  पर  भी  में  कुछ कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  श्री  बंसल  तथा

 श्री  सोमानी ने  कहा  कि  यदि  अम्बर  चरखा की  स्कीम  कार्यान्वित  की  गई  तो  देश  में  कपड़े की  दलं भत्ता

 हो  यद्यपि  उन्होंने  यह  भी  कहा कि  वे  अम्बर  चरखे के  प्रयोग  के  विरुद्ध  नहीं  मैं  समझता

 हूं  कि  भ्रमर  चरखे  को  देश  के  भ्रार्थिक  विकास  में  एक  निश्चित  भाग  सदा  करना  है  ।  रोज़गार की

 समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  इसे  अच्छी  तरह  अआजमा कर दखना कर  देखना

 मुझे  प्राशि हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में  क्रय-शक्ति  के  बढ़न ेके  परिणामस्वरूप

 उत्पन्न  सीमेंट  तथा  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  मांग  को  हम  पूरा  कर  सकेंगे ।  किन्तु  इस  सबके

 लिये यह  भ्रत्यावश्यक हैं  कि  हमारी  प्रौद्योगिक  नीति की  स्पष्ट  घोषणा  की  जाये  हमें यह  स्पष्ट

 रूप से  बता  देना  चाहिये कि  राज्य  सरकारों  का  कया  उत्तरदायित्व  केन्द्र  सरकार  का  क्या

 दायित्व  होगा  तथा  दोनों  सरकारों  का  संयुक्त  उत्तरदायित्व  कया  होगा ।  निजी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्रों

 का  भी  हमें  स्पष्ट  रूप  से  परिसीमन  कर  देना  चाहिय े।

 \  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  कहा  कि  निजी
 उद्योग

 के
 सम्बन्ध

 में  कानून  तथा  नियम  बना  कर  उसे  बहुत
 नियंत्रण में  कसा  जा  रहा  मैं  देश

 के  लाखों  उपभोक्ताओं  की  कौर से  कह  सकता  हुं  निजी  उद्योग

 का  मुख्य  उद्देश्य  नफा  कमाना  रहना  है
 ।

 देश  के  वृहत्तर  हितों  का  वे  ख्याल  नहीं  रखते  |  यदि  भ्रापको

 अधिक  सीमेंट की  भ्रावश्यकता  तो
 वे  खिलौने  उत्पादित

 करेंगे  क्योंकि  इनसे  नफा  अधिक  होता

 इसलिये  यह  झ्रावश्यक  हैँ  कि  निजी  उद्योग  को  क्या  भाग  सदा  करना  है  यह  पुरी  तरह
 भाषित

 कर
 दिया

 जाय  ।  उन्हें  यह  विकल्प  नहीं  होना  चाहिये
 कि

 वे  जो  चाहें  उत्पादित  करें  उन्हें

 बताना  पड़ेगा  कि  वे  क्या  उत्पादित  करें

 जहां
 तक

 इस्पात
 का

 सम्बन्ध
 हैं  मुझे  मंत्री

 जी  का  भाषण  सुनकर  अत्यन्त
 हर्ष  हुआ  ।  किन्तु

 हमारा  इतने  ही  संयंत्रों  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमें  बोखारो  में  चौथा  संयंत्र  स्थापित  करना  चाहियें  ।

 अंत मेंमे ंमें  यह  कहना  चाहता हूं  कि  छोटी  मात्रा  के  जो  उद्योग  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  स्थापित  किये  जायेंगे  उनमे ंसे  कुछ  ख़ादिम  जाति  जैसे  संथाल  परगना  में  स्थापित  किये  जाने
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 [  शनी  भागवत  झा  आजाद |

 चाहिये  ।  ये  ए
 लोग  बहुत  पिछड़ें  हुए  हैं  तथा  उन्हें नहीं  मालूम कि  उद्योग  होते  कया  हैं  कौर  किस

 प्रकार
 उन्हें  प्रारम्भ

 किया  जाये
 |

 मनीशा  है
 माननीय  मंत्री  इस  पर

 विशेष
 ध्यान  देंगें  ।

 Tat  क्क्०  सी०  सोधिया  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  पर  मैं  उन्हें  बधाई

 देता हूँ  ।  मुन्ने  नादा  है
 कि

 जिस  तेजी  से  हमारा  श्रौद्योगिक  उत्पादन  बढ़  रहा  है  उसे  देखते  हुए
 अरव  ait ca ~_  ही  वहू  समय  जानें  वाला  हैं जब  हमारा  देश  ्रल्प-विकसित गेंद  नहीं  कहा  जाएगा  |  विशव

 में  जो  प्रौद्योगिकीय  विकास  हुआ  है
 वहां  तक  तो

 पहुँचने में  हमें  प्रभी  काफी  समय  लगेगा  किन्तु  जो

 कुछ  भी  हमने  किया  वह  श्राश्ातीत ह ैहै  हम  इस  मंत्रालय  द्वारा  भ्रनुसरित  नीति  से

 सहमत  प  सधी  गवार  का  att  इतना  व्यक्ति है  कि  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 मत-तभी  होना  स्वाभाविक  है  ।

 निर्वात  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  निर्यात  के  मामले  में  हम  wa भी  झपने  कृषि-जन्य

 पदार्थों  पर  निर्भर  हैं  ।  कवल  चाय  ate  काली  नीचे के  निर्यात  मे ंही  हमने २०  करोड़  रु०  की  हानि

 उठाई  इसी  प्रकार  हम  बहुतसा  मूंगफली  का  नारियल  का  तेल  शादी  निर्यात  कर  रहे

 यह  जो  इतना  तेल  निर्यात  किया  जा  रहा  हैं  इसे  देश  में  ही  धर्न्य  सामान  बनाने  के  कोम  में  प्रयास किया

 जायें  तथा  तेल  .  के  बजाय  उस  तयार  माल  का  निर्यात  किया  जाय े।

 फिर  मेँ  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  देश  से  होने  वाली  खली  की  आर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  ।  भारत  एक  कृषि-प्रधान देश  wie  यहां  ढोरों  की  संख्या  बहुत  fw  है  ।  किन्तु  उनको

 दशा  बहत  खराब है  ।  उनके  चारे  की  व्यवस्था  हमारी  एक  समस्या हैं  ।  फिर  भी  हम  खली  को  जो  उनका

 महत्वपूर्ण  भोजन हैँ  निर्यात  कर  रहे  हूँ  ।  इसके  निर्यात  पर  तुरन्त  प्रतिबन्ध लगना  चाहिये  ।

 wa  मैं  उद्योगों पर  जाता हूँ  ।  टेक्नीकल  ज्ञान  के  बारे  में  विदेशों  से  हमें  बहुत-सी  बातें  सीखनी

 ह्  इस  सम्बन्ध में  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  हम्

 जो  भी  व्यवस्था  करें  वह  प्रकृति  की  नहीं  होनी  चाहिये  |  aa  जबकि  fara  में  तेजी से

 रिश्ते  हो  रहे  किसी भी  सरकार  को  लम्बी  अवधि  लिये  देश  को  वचनबद्ध  नहीं  करना  चाहिये  |

 लिये मेरा  निवेदन  है  कि  जब  भी  विदेशी  कम्पनियो ंके  साथ  कोई  दीर्घकालीन  व्यवस्था  की  जाये

 उससे वन  उसका  ब्यौरा  इस  सभा  के  सम्मुख  जाये  ।  इस  समय  यह  होता है  कि  सरकार  पहले

 करार कर  लेती  हैं  शौर  तत्पश्चात  सभा के  सम्मख  उसे  लेकर  भराती  हैं  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  |

 wa  मैं  प्रतीक  झ्रांयोग पर  हूं  ।  प्रफुल्ल  झ्रायोग ने  देश  ale  इसके  उद्योगों  के  लिये  काफी

 ग्रीवा  कार्य  किया है  ।  किन्तु  लागत  मूल्य  का  ग्रा गणन करने  में  उसकी  प्रणाली  -  किंचित  भौंडी  त

 होती  हैं
 ।

 लोहा  तथा  इस्पात  के  लागत  मूल्य  के  विषय  में  टाटा  वालें  इसे  जो  कुछ  भी  कहतें  हैं  उसे  यह

 प्रयोग  स्वीकार  कर  लेते  हैं  ।

 fait  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  एसी  चीज  नहीं  है  क्योंकि  एक  परिव्यय  लेखापाल  वहां  काम

 है  ।

 fait  कठ  ato  सोनिया :  यह  मैंने  देखा  site  मैं  कहता  हुं
 कि

 जो  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है

 वह  दोषपूर्ण  है  |  यदि  माननीय  मंत्री  जी  चाहें
 तो

 मैं  उन्हें  ७,  उदाहरण  दे  सकता  हुं  जिससे यह  सिद्ध

 होगा  कि  लागत  मलय  श्रावणी  करने  की  प्रणाली  में  अनेक  दोष  हैं
 ।  \

 मंत्रालय  द्वारा  उद्योग  व्यापार  पत्रिका  जैसा  सुन्दर  प्रकाशन  निकलने  के  लिये  मैँ  उसे  बधाई  देता

 हूं  ।  किसी भी  अन्य  मंत्रालय  द्वारा  निकाले  गये  प्रकाशनों  की  तुलना  में  यह  सर्वोत्तम  है
 ।

 frat  wit  में
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 aaa  निर्यात  व्यापार को  बढ़ाना  हमारे  लिये  बहुत  आवश्यक है
 क्योंकि

 अधिक  निर्यात

 व्यापार  देश  भी  अधिक  समृद्धि  का  द्योतक  है  ।  निर्यात  व्यापार  बढ़ाने  के  सम्बन्ध में  मेरा  एक  सुझाव  है  ।.

 मैं  एशियाई  तथा  wast  देशों  में  ast  माल  के  लियें  खपत  बढ़ाने  की  भारत  सरकार  की  नीति  का

 भ्रनुमोदन करता  हूं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  देशों  को
 व्यापारिक  प्रतिनिधि  मण्डल

 भेजे  जायें
 पौर

 वहां  से  प्रतिनिधि  मण्डल  Li hari oTataa  किये  जायें  जो  एक  दूसरे के  देशों  में  वहां  की  परिस्थितियों  का

 झ्रध्ययन  कर  |

 व्यापार  ग्रा यक् तन्य  के  विषय  में  बहुत  कुछ  कहा गया  है  |  मैं  माननीय  मंत्री
 जी

 से  प्राथना  करूं  गा
 fe

 केवल  व्यवसायीजनों को  इस  स्थान  पर  नियुक्त  करने  के  सुझाव पर  ध्यान  दें  क्योंकि यह

 कुशाग्र ता  उन्हीं में  हो  सकती  है  कि  क्या  चीजें  बिकने  की  सम्भावना  है  कौर  क्या  चीजें  खरीदी  जानी

 चाहिये

 [  श्रीमती  रण  amadt  पीठासीन  हुई

 इस्पात  लोहा  तथा  wea  नियंत्रित  वस्तुभ्नों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  देहातों
 को

 इनका  बीसवां  हिस्सा  नहीं  मिलता  ।  देहाती  क्षेत्रों  में  रहने  वालें  लगभग  ३०  करोड़  व्यक्तियों

 को  थोड़ ेसे  इस्पात के  लिये  या  सीमेंट  के  एक  बोरे  के  लिये  भीख  सी  मांगनी  पड़ती  है  ak  इन  चोरों

 में  वहां  बराबर चोर  बाजार  चलता  सहता है  ।  श्राप  यहां  बड़े-बड़े  भवनों  में  रहते  किन्तु  वहां
 बे

 अपने  झोंपड़ों  में  ही  पड़े  रहते  इसलिये  मेरी  प्रार्थना है  कि  सीमेंट  तथा  अरन्य  झा वद यक  ध्

 की  एक  पर्याप्त  मात्रा  उन्हें  भी  देनी  चाहिये  |  ara  है  माननीय  मंत्री  मेरे  सुझावों  पर  ध्यान  देंगे
 ।

 मांगों  की  चर्चा  में  wa  तक  इस  मंत्नालय  प्रियंका मंत्रो  (sit  कानूनगो )

 ही  की  गयी है  ;  विशेषकर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  भविष्य  क्षेत्र  के  बारे  में  मेंने  कई  अच्छे  सुझाव

 यह  संतोष की  बात  है  कि  इस  वर्ष  हमारा  औद्योगिक  उत्पादन  खास  कर  उपभोक्ता  का

 गत  कुछ  वर्षों  की

 तुलना  में
 काफी बढ़  गया  है  ?  CeUY A में  कपड़े  का  उत्पादन लगभग  ५१०  करोड़ गज

 जबकि  पहली  पंचवर्षीय योजना  का  लक्ष्य  Woo  करोड़  गज  था
 |

 जूतों  का  उत्पादन  लगभग

 करोड़  जोड़े था  १९५१-४२  के  भथ्रांकड़ों से  ५०  लाख  जोड़े  अधिक  है  |  इस  विस्तार  का  अधिकतर

 भाग  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  क्षेत्र  में  है  ।  झ्राश्या  है  कि  निकट  भविष्य  में  दस्तकारों  द्वारा  उन्नत

 शिल्प  प्रणालियों  के  उपयोग से  उत्पादन  की  मात्रा  में  वृद्धि  होगी  उत्पादन की  लागत  में  कमी

 होगी  ।  वास्तव यह  संतोष  की  बात  है  कि  हमारे  दस्तकार  उन्नत  तरीकों  को  अपनाने  के  लिये  बहुत

 उत्सुक  हैं  ।  हमें  खेद  है  कि  उनकी  सेवा  के  लिये  हमारे  पास  पर्याप्त  कर्मचारी  या  पर्याप्त  संगठन  नहीं  है  ।

 अनेक  यांत्रिक  चीजों के  उत्पादन  से  बिजली  की  रोशनी  के  बिजली के  पंखे

 बिजली के  लालटेन  इत्यादि  में  काफी  विधि हई  है  ।  सिलाई  की  मशीनों  का  उत्पादन

 EL, Yoo  के  लक्ष्य की  तुलना  में  १,०१,०००  से  कहीं  प्रतीक  रहा  |  इस  वस्तु  के  सम्बन्ध  में  भी  हमने

 निर्यात  व्यापार  बढ़ो  दिया  है  ।  साइकिलों  के  उत्पादन  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  पहली  पंचवर्षीय  योजना

 में  हमारा  लक्ष्य केवल  Y,00,000  था  और  geyy  में  उत्पादन  ३२  प्रतिशत  अधिक  जो  '४,£०,०००

 से  अधिक  था  ।  संगठित क्षेत्र  में  पिछले एक  वर्ष  में  इकाइयों  की  संख्या  ६  से  a  हो  गयी  ।  इसके

 श्रतिरिवत  पुर्जे  शौर  हिस्से  बनाने  वाले  इस
 उद्योग  के  छोटे  पैमाने के  क्षेत्र  में  इकाइयों की  संख्या

 में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  १९६०-६१  में  हम  १५  लाख  का  लक्ष्य  रखने  की  सोच  रहे  हैं
 ।

 इस  वस्तु  के

 सम्बन्ध
 में  भी  हम  एक  अच्छा  निर्यात  बाजार  बनाने  की  ।  करते  हैं

 |
 देहात  के सम्बन्ध हम  किसी

 _
 भी

 संसद्
 सदस्य  से  कहते  हैं  वह  लुधियाना  में  जाकर  देखें

 कि
 थोड़ी

 सी
 सहायता से

 छोटे
 पैमाने  कां

 मूल  ast  में
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 [  श्र  कानूनगो

 उद्योग  कितनी  प्रगति  कर  सकता  है  ।  माननीय  सदस्य  जाकर  देखें  कि  उसमें  सरकार  का  अंशदान  भी

 कितना  यदि
 पर्याप्त  सहायता  दी  जाये  तो  प्रगति  अधिक  शीघ्र  होगी  ।

 इन  हल्क  उद्योगों  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  अन्तर  प्राकार का  होता  है  ।  छोटी  इकाई

 में
 कम  पूंजी

 के  विनियोजन को  झ्रावश्यकता  होती  है  कामकाज  के  प्रतीक  अवसर  होते हैं  ।  वह
 केन्द्रीकरण

 की  बुराइयों  से  दूर  रह  सकती  है  ।  ऐसे  उद्योगों का  विकास  कार्य  हमने  way हाल  ही  में

 छोटे-पैमाने के  उद्योग-बोर्ड  के  माध्यम  से  जनवरी  2euy  से  प्रारम्भ किया  है  |  इस  समस्या के  दो  पहलू

 हू  जिन्हें हम  संक्षेप  में  नकारात्मक  पहल  अर्थात  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र पर  झ्र  सका  रात्मक

 पहलू  शिल्पी  कार्यकुशलता में  ऋण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  प्रौढ़  सहकारिता  के  आधार

 इन  उद्योगों  का  संगठन  कह  सकते  हैं
 |  अनेक  उद्योगों  जैसे  चमड़े के

 खेल  के  खेती के  ग्राही  पर  हमने  बड़े  qa  के  क्षेत्र में  विस्तार  पर

 निर्धन  लगा  दिये  हैं  किन्तु  वे  केवल  weal  रूप  में हैं
 ।  वास्तव  में

 सकारात्मक  पहलू  पर  a

 जोर  दिया  गया  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  श्री  झुनझुनवाला  जैसे  कुछ  सदस्यों  ने  यह  मान  लिया  हैं  कि  यह  नकारात्मक  पहलू

 अस्थायी  होना  चाहिये  ate  हमारा  fam  उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  उत्पादों का
 स्पर्धात्मक

 मूल्य  अरन्य  प्रत्येक  चीज  के  बराबर  होना  चाहिये  |  हमारा  शिल्पी  सहायता  कार्यक्रम  चार  प्रादेशिक  सेवा

 संस्थाओं के  माध्यम  जो  इस  वर्ष  स्थापित  की  गयी  तैयार  किया  गया  है  ।  उपयुक्त  दिल्ली

 चोरियों
 को

 प्राप्त  करना  आसान  काम  नहीं  है  फिर  भी  हमारे  पास  १३०  पदाधिकारियों  की

 लकड़ी  है  कौर  प्रतिदिन  संख्या  बढ़  रही  है  ।  एक  संस्था में  तो  इस  अ्रल्पकाल में  ही  ७००  परिवारजनों का

 उत्तर  दिया  गया  जिस  दर  से  परिवहन  प्राप्त  हो  रहे  हैं  उसे  देखते हुये  हमें  अपनी  स्थापनाओं को

 अ्राद्यातीत  बढ़ाना  होगा  |

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  एस०  वी
 ०

 राम स्वामी  ने  ठीक  ही  बताया  कि  हमारे  कारीगर  मशीनों
 का

 कौर  विद्या  का  उपयोग  करने  के  लिये  बहुत  उत्सुक  हैं  ।  उन्होंने ऐसी  कई  मशीनों का  निर्देश  किया  जो

 जापान  म॑  काम  में  लायी  जा  रही  हूँ  ।  हम  इस  विषय में  बिलकुल  अनभिज्ञ  नहीं हैं  ay  समय  पूर्व

 भारत  सरकार  ने  जापान  से  ६०  ऐसी  छोटी  मशीनें  मंगाकर  दिल्ली के  निकट  हर दुआ गंज में  एक
 कारखाने

 म
 लगायीं  किन्तु  वह  प्रयोग  बिलकुल  ही  असफल  रहा  कौर  वे  मशीनें  घाटे  पर  बेचनी

 पड़ीं
 ।

 हम  सबसे  पहलें  अपने  कारीगरों  को  उन  मशीनों  से  परिचित  कराने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जो  हमारे

 देश  की  दशाओं  के  लिये  सर्वथा  उपयुक्त  हों  ।  चलते  फिरते  कारखाने  (  )  बहुत

 सफल  हुये  हैं
 |

 प्रभी  ऐसे
 ८

 कारखाने  हैं  पौर  हम  १६  तुरंत  चालू  करना  चाहते  इसके
 भ्र ति रिक्त

 हम  विदेशी  शिल्पी  विशेषज्ञों  की  सहायता भी  ले  रह ेहैं  ।  हमारे  विस्तार  केन्द्रों  में  ऐसे  मदों पर
 जसे

 जता  शल्यक्रिया के  श्रौजार  शादी  पर  ६  ऐसे  विशेषज्ञ  काम  कर  रहे  हैं  सनौर  वे  हमारे  कारीगरों

 को  उन  महीनों  के  सम्बन्ध में  प्रशिक्षण दे  रहे  हैं  जो  बाद में  बड़ी  आसानी  से  काम  में  लायी  जा  सकती

 हैं  ।  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  संगठन  में  एक  विद्वेष  विभाग  भी  स्थापित  किया  गया  है  जिसके  लिये  हमें  पश्चिमी

 जर्मनी  से  छोटे  उद्योगों  के  लिये  मशीनें  बनाने  में  सिद्धहस्त  तीन  दिल्ली  विशेषज्ञों  की  सेवायें  प्राप्त

 हुई  हैं
 ।

 यहां  मैँ  यह  उल्लेख  कर  देना  चाहता  हुं  कि  कई  मामलों  में  इन  मशीनों  को  अपनी
 आवश्यकता  क

 अनुसार  बना
 लेना  पड़ता है

 ।
 कुछ  समय  में  हम  अपने  कारीगरों  की  श्रावव्यकताशं

 क
 अनुसार  त्सा  कर

 |  विस्तार योजना  का  संपत  उद्देश्य  यह  है  कि  सरकार  का  ऐसा  अभिकरण  हो  जो  जनता  तक  पहुंचे
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 और  हम  चप  बैठकर  यह  श्रद्धा  न  करें  कि  लोग  हमारे  पास  अरब  तक  के  परिणाम  बहुत

 उत्साहजनक रह  हूं  ।

 इस  प्रशिक्षण  श्र  प्रदर्शन  के  फलस्वरूप  हमनें  आसान  शर्तों पर  किराया-खरीद  पद्धति  पर

 मशीनें  देने
 की  व्यवस्था चाल  की  है  ।  इस  योजना के  अधीन  कुछ  थोड़ी सी  मशीनें  खरीदारों  को  पहले

 होदेंदी  झ्रागामी  वर्ष  में  हम  ऐसी  कौर  पांच  संस्थायें  प्र  अनेक  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  करनें

 वाले ंहूँ  ।  हम  ३०  विद्वेष  दशिल्पिकों  की  भरती  कर  रहे  हैं  सनौर  अनेक  कारीगरों  को  दूसरे  देशों  में  छोटे

 उद्योगों के  विषय  में  प्रशिक्षण  के  लिये  भेजने  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  हम  किराया-खरीद के

 पर  मशीनें  देने  के  लिये  ३  करोड  रुपये  की  निधि  स्थापित  करने  का  विचार  कर  र

 संवैधानिक  दृष्टिकोण  से  छोटे  उद्योगों  का  विकास  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  किन्तु  जहां

 तक  संभव  हम  इसे  संय  क्त  प्रयत्न  बनाना  चाहते  हैं  ।  हमारी  मुख्य  श्राव्य कता  यह  है  कि  झ्रासान  दस्तों

 पर  रुपया मिल  सके  ।  इसके  लिये  हमने  राज्य  सरकारों  को  २  करोड़  रुपये  देने की  व्यवस्था की  है

 श्री  बंसल  ने  इस  बात  का  निर्देश  किया  था  कि
 भुगतान  बहुत  धीमे  होता  है  ।  ऋण  जल्द  दिये  जाने  के  लियें

 राज्य  सरकारों  को  उद्योग  प्रीमियर  में  संशोधन  करना  होगा  |  किन्तु  प्रतिमा  झ्रांकड़ों से  दिखायी  पड़ता

 है  कि  डेढ़  करोड़  रुपये  तक  भुगतान  किये  जा  चुके  पेदा  की  गयी  प्रतिकृति के  मूल्य  के  ७४  प्रतिशत

 तक  ऋण  पूंजी व्यय  शर  कार्यकारी  पूंजी  के  लिये  दिये  जाते  हैं  ।  व्याज  की  दर  केवल  प्रतिशत  है  किन्तु

 प्रौद्योगिक  सहकारी  sears  को  एक  विशेष  रियायत  के  तौर  पर  वह  केवल  ढ़ाई  प्रतिशत  है  ।  औद्योगिक

 उपायों के  लिये  दुनिया भर  में  कहीं  भी  ब्याज  की  इतनी  नीची  दर  नहीं  है  ।  यह  बात  ऋण  की

 शर्तों  के  सम्बन्ध  में  भी  है  |  छोट  लोगों  की  सहायता  के  लिये  केवल  एक  था  प्रतीक  प्रतिभा-बन्ध पर  ४५  हजार

 रुपये या  केवल  व्यक्तिगत  बध  पर  १  हजार  रुपयें  तक  का  ऋण  दिया  जाता  है  ।  योजनायें  बनाने

 उन्हें  कार्यान्वित करने  में  राज्य  सरकारों  को  मदद  देने  के  लिये  हम  प्रादेशिक  पदाधिकारियों  को  रख

 रहे  हैं  ।  विभिन्न  राज्य  सरकारें  भी  उत्तरदायित्वों  के  प्रति  जागरूक  हैं  और  तदनसार  काम  कर

 रहो हैं  ।  इन  योजनाओं  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  श्र  उनके  लिये  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  जो

 कर्मचारीगण  आवश्यक  होंगे  उनका  कुछ  खर्चे  केन्द्रीय  सरकार  उठाने  के  लिये  तैयार  है  ।  अभी तक

 तर  सरकारी  साधनों  में  से  ही  ऋण  की  श्रावइ्यकतायें  पूरी  की  जा  रही  हैं  ।  किन्तु  भारत  का  राज्य  बेक

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  ऋण  देने  के  लिये  नयी  झ्रम्रिम  परियोजनायें  बना  रहा  है  ।  इन  परियोजनाओं

 में  यह  सिफारिश  की  जायगी  कि  सम्बन्धित  विभिन्न  अ्रभिकरण  जैसे  राज्य  राज्य  वित्त  निगम

 सहकारी  समितियाँ  भर  सरकार  द्वारा  किस  प्रकार  ऋण  दिया  जा  सकता  है  कौर  उसमें  किस  प्रकार

 समन्वय  स्थापित  किया  जा  सकता  इन  परियोजनाओं  के  arya की  सहायता  से  aaa  यह

 रामा  को  जाती  है  कि  सामान्य  बंक  संस्थायें  ऋण  सुविधायें  दे  सकेंगी  और  सरकार  को  कम

 भाग  लेना  होगा  ।  इसका  यह  होगा  कि  सारा  ढांचा  काम  करेगा  प्रौढ़  सरकारी  सहायता

 शझ्रावव्यकता  धीरे-धीरे  कम  होती  जायेगी  ।

 विकेन्दित  पर  उद्योगों  के  विकास  में  एक  महत्वपूर्ण  अंग  प्रौद्योगिक  बस्तियों  art  क्षेत्रों

 की  स्थापना  है  ।  तक  ऐसे  दस  क्षेत्रों  के  लिये  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  जिनका  कुल  मूल्य
 ew

 करोड़  रुपये

 है  ait  सारा  खर्च  केन्द्र  उठा  रहा  है  ।  जमीन  प्राप्त  कर  ली  गयी  है  कौर  कुछ  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  तो

 निर्माण  १४  भी  प्रारम्भ  हो  चका  है  ।  राजकोट  के  पहली  इमारतें  छोटे  उद्योगों को  किराये  पर

 दी  जा  चुकी  हैं
 |

 श्री  थामस  ने  निर्देश  किया  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  को  सहायता  नहीं  दी  गयी  है
 ।  किन्तु इस

 पुस्तिका  से  ज्ञात  होगा  कि  इन  औद्योगिक  क्षेत्रों  से  एक  विकार-कोचीन के  विवलन  में  है  ।  लगभग

 ४४  लाख  रुपये  की  लागत  और  आगामी  वर्ष में  हम  उस  राज्य  «में  उसी  तरह  की  एक  आद्योगिक
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 [  श्री  कानूनगो ]

 बस्ती  चालू  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  |  छोटे-उद्योग  संस्था  की  एक  शाखा  नरावनकोर-कोचीन में  खोल

 दी  गयी
 है  भ्र ौर  a  वह  एक  पुरी  संस्था  बनाई  जायगी  ।  कठिनाई  तो  विकास  परियोजनाओं का  राज्य

 प्रशासन  द्वारा  कार्यान्वित  किये  जानें  कौर  उचित  प्रकार  के  शिल्पी  कर्मचारी  मिलने  के  सम्बन्ध  में  है  |

 श्री  थामस  ने  न्रावनकोर-कोचीन  के  नारियल  जटा  उद्योग  का  भी  निर्देश  किया  है  ।  नारियल

 जटा  विकास  योजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ  समय  पहले  चालू  की  गयी  योजना  में  कूल  ६४  लाख  रुपये  के

 खच  का  अनुमान  लगाया गया  था  जो  केन्द्र  राज्य मेंਂ  बराबर-बराबर बांट  दिया  जाता  |  गत

 श
 रुपये  खच

 की  तुलना में  १९  ४५४५-५६  में  काफी  सुधार  हुमा  है  ।  १२०  प्राथमिक  सहकारी
 २२

 wave  सहकारी  समितियाँ और  .२  केन्द्रीय  नारियल  जटा  विपणन  समितियाँ  wa  तक

 बनायी जा  चुकी  और  इन  समितियों  को  ऋण  और  अनुदान के  रूप में  ५८  लाख  रुपये  दिये  जा

 चुके  हैं  ।  त्रावणकोर-कोचीन  के  हाथ करघा  उद्योग
 को  ३६  लाख  रुपये की  सहायता दी  जा  चुकी है

 जब  कि  उपकर  निधि  के  अधीन  राज्य  का  अधिकतम  नियतन  zo  लाख  रुपये
 था  ।

 न्

 हथकरघा  उद्योग  की  समस्या  के  प्रति  हमारा  दृष्टिकोण  वसा  ही  है  जसा  कि  wey  छोटे  उपक्रमों
 क

 बारे  में  ।  वस्त्र  उद्योग  जांच  समिति  के  प्रत्यक्ष  के  नाते  मेरा  प्रभाव  यह  है  कि  एक  समिति  मलय

 ही  सुरक्षण  हो  सकता  है  |
 सहकारिता  के  ग्रा धार  पर  बुनकर  को  संगठित  सामान्य-सेवा

 ~  च

 सुविधायें  उन्नत  शिल्पी  ग्रोवर
 बने  प्रौढ़

 सरल  शर्तों  पर  ऋण  देने  के  लिये  सहायता  करने  के  उपायों

 पर  ही  जोर  देना  होगा  ।  कुछ  हृद  तक  हम  अपने  प्रयत्नों  भें  सफल  हुये  हैं  ।  हथकरघा कपड़ा  उत्पादन

 १९५२ में  ११०  करोड़  गज  से  बढ़  कर  9eu a में  १४५  करोड़  गज  हो  गया  है  ॥  प्रौढ़ता  मासिक  संभरण

 १९५३
 सें  सूत  की  ७३,०००  गांठ

 से  बढ़कर  PEUX  में  R000  हो  गया है  ।

 हैदराबाद  शर  उत्तर  प्रदेश  की  सबसे  बड़ी  सहकारी  समितियों  में  हथकरघा  कपड़े  की  बिक्री

 QeYX A AATe ett में  समाप्त  वाली  तिमाही में  an  करोड़ गज  थी  जब  कि  पूर्व  वर्ष  के  इसी  तिमाही  में  वह

 बिक्री  ye  ३  करोड़ गज  थी  |  सहकारी  क्षेत्र  में  करघों  की  संख्या  श्री  १०  लाख  है  जब  कि  REXR

 में  बह  a°S  लाख  थी  ।  अ्रनेंक  रंग  देने  वालें  ौर  डिजाइन  बनाने  वाले  कारखाने

 स्थापित किये  गये  इस  वर्ष  में  बुनकरों के  लिये  १४५  लाख  रुपये  की  लागत  की  ५  कौर  ग्रावास-बस्तियां

 चालू की  गयी  हें  ।  इस  वर्ष  की  दूसरी  मुख्य  बात  यह  है  कि  रेशम  हथकरघा  बुनकरों  की  सहायता  की  गयी

 हैं  कांचीपुरम तथा  बनारस  के  दो  Heal में  कुल  ३५००  से  प्रतीक  सदस्यों  की  २२  समितियां  बनायी

 गयी  हैं  प्रौढ़  इन  रेशम-बुनकरों  के  लिये  डिजाइन  बनाने  के  और  रंग  देने  के  कारखाने  भी  खोले  गये  हैं  ।

 जहां तक  रिहायशी  बस्तियों  का  सम्बन्ध  यह  भ्रावश्यक  है  कि  इनकी  संख्या  बढ़ती  जाये

 क्योंकि  इस  से  कारीगर  लोग  एक  साथ  झा  जाते  हूँ  तथा  उन्हें  समान  पुविधाइ  को  उपलब्ध  कराने  का

 भ्रवर्सर  मिलता  है
 जोकि  दूर-दूर  रहने  वाले  लोगों  को  मुहैया  नहीं  की  जा  सकती  हैं  ।  बुनकरों  की  औसत

 राय  देश  भर  में  बढ़  गई  है  यद्यपि  इस  बात को  आंकड़ों  द्वारा  सिद्ध  करना  कुछ कठिन  फिर

 भी  इस  सम्बन्ध में  जो  सीमित  तथा  अनियत  सर्वेक्षण  किया  गया  है  उससे  पता  चलता  है  कि  यह  १४५  से

 ३०  प्रतिदिन तक  बढ़  गई  हैं  ।  निर्यात  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  विशेष  प्रयत्न  किये  गये  हैं  तथाਂ  इस

 सम्बन्ध में  न्यूयार्क  में  कुछ  समय  एक  प्रदर्शनी  भी  हुई
 थी

 ।  इससे  अमरीका  की  मंडी  में  एक

 चस्पा पैदा  हो  गई  है  तथा  युवक  में  स्थापित  हमारा  व्यापार  केन्द्र  इस  काम  को  आगे  बढ़ा  रहा  है  ।

 हाल ही  में  हमने  लेबलिंग  प्रदर्शनी  सें  भाग  लिया  जोकि  बहुत  सफल  रहा  ।  हम  लगभग उन
 सभी

 वस्तुप्नों को  बेच  सके
 जो  कि  हमने  प्रदर्शनी

 में
 रखी

 थीं
 ।  अपने  उत्पादन

 कौ
 संगठित

 करने  के
 लिये

 हमने  पांच  डिजाइन केन्द्र  जिनके  साथ  शो-रूम  भी
 लगे  हुये  खोलने  की  योजना  बनाई  है

 ।  इनमें

 से  पहला  ae  बम्बई  में  पहलें  ही  खोला जा  चुका  है  |
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 कपड़ा  उत्पादन  के  बढते  गये हुये  सुधार  के  साथ-साथ  एक  श्रीलंका  यह
 भी

 है
 कि  कुछ  समय  के  बाद

 प्रगति  किस्म  का  सूत  उपलब्ध
 न  मिलों  से  कपड़ा  सुत  अधिक  मात्रा  में  लिये  जाने का  परिणाम

 यह  रहा है  कि  मिलों  में  कपड़े  का  स्टार  ९  से  ,३  सप्ताह  के  उत्पादन तक  रह  गया  है  |  उदाहरण के  तौर

 पर  में  कह  सकता हूं  कि  १६४५३ की  जुलाई  में  स्टाक  Yok  avo
 गांठें  था  geuw HY S की  जलाई  में  यह

 3,02,  २१२  गांठें  तथा  १९५४५  की  जलाई  में  यह  केवल  १,€  ९,६८२  गांठें  था
 |  LEXY

 H  यह  २.६  ३,३४०  था  gENS  म
 गह

 १,  49,525 AT I था  I

 महोदय  पीठासीन

 फरवरी  geyuy A में  यह AA EES  गांठें  १९५६  में  यह  १,१३,१४४  गांठें  था  ।  सब
 से

 बड़ी

 हथकरघा  समितियाँ  द्वारा  दिये  गये  प्रकाशकों  से  पता  चलता  है
 कि

 उनके  पास  भी  बेचने
 के

 लिये  कम  कपड़ा
 पड़ा  हथकरघा  से  बने  कपड़े  की  स्थिति  इसी  से  जानी  जा  सकती  प्रदाय  बढ़ाने

 के
 लिये

 यदि
 पर्याप्त  कार्यवाही

 न  की
 गई  तो  इसका  सब  से  अधिक  बुरा  प्रभाव  हथकरघा  उद्योग  पर  पड़ेगा

 |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  उद्योग  के  लिये  प्रयोगात्मक  रूप  से  ६६  करोड़  रुपये  रखें  गये  हैं  ।

 बड़ी  हद  तक  विस्तार  का  कार्यक्रम  वर्तमान  आधार  पर  यह  सच  है  कि  कुछ  ऐसे  wer  हैं  जिन  पर

 अभी  ल्  करना  बाकी  है  ।  इसमें  मुख्य  प्रदान  हथ करघों  में  धीरे-धीरे  विद्युत-शक्ति को  उपयोग  में

 लाना है  ।  विद्युत-शक्ति  उपयोग  में  लाना  एक  श्रीनिवास  कार्यवाही  है  परन्तु  यह  परिवर्तन

 जित  ढंग  से  होना  चाहिये  ।  इसे  इस.तरह  से  विनियमित  करना  होगा  कि  श्रम  विस्थापन  न॑  हो  जाये
 |

 इस  क्षेत्र  में  भी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  धनराशि  में  वृद्धि  हुई  है  ।  ae  में  यह  राशि  लगभग

 ३*२  करोड  रुपये  थी  PeYUV-YY AAs Y HTS GIT में  यह  ५  करोड़  रुपये  कौर  PEUX—UE  में  यह  लगभग

 ८
 करोड़  रुपये  थी  |  भगतान  की  दर  भी  शुरू-दर  में  तुलनात्मक  रूप  से  कम  रही  है  ।

 काम  का  अधिकांश  भाग  राज्य  सरकारों  द्वारा  कराया  जाता  है  ।  इस  के  लिये  प्रशासनिक

 व्यवस्था  को  संगठित  करना  होगा  |  शअ्रधिकारी  विशेषकर  टेक्निकल  अधिकारी  प्राप्त  करना

 एक  समस्या  बन  गई  थी  ।  फिर  भी  कुछ  समय  से  प्रगति  तेज  कर  दी  गई  है  ।  १९४५४ में  हथकरघा

 उद्योग के  लिये  व्यय  केवल  २० प्रतिशत था  ।  Reuy A ag में  यह  ५४  प्रतिशत था  तथा  हमारा

 विश्वास  है  कि  इस  समय  यह  ate
 भी

 अधिक  होगा
 ।

 छोटे  पैमाने
 के

 उद्योगों  से  सम्बन्धित  बोर्ड  बहुत  बाद  में  स्थापित  gar  है  ।  यहां  भी

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  छोटे  उद्योगों को  ऋण  देने  में  काफी
 सुधार  हुमा  है

 ।  परन्तु हम  महसूस

 करते  हैं  कि  इंस  सम्बन्ध  मेंक न्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  दोनों  को  संगठन  के  सम्बन्ध  में  बहुत  प्रयत्न

 करना  है  ।  भविष्य  में  हमारा  यह  एक  मुख्य  कार्य  होगा  ।

 छोटे  उद्योगों  से  सम्बन्धित  बोर्ड  को  काम  करते  हुये  केवल  एक  वर्ष  हुआ
 |  इस

 समय  हमें
 जो

 भव  gal  उसके  अदा  पर  कहा  जा  सकता  है  कि  इसका  भविष्य  उज्जवल  है  परन्तु  संगठन
 सम्बन्धों

 निरोध  हटाये  जाने  चाहिये  तथा  शिल्पी  ज्ञान  इसमें
 उपयोग  में  लाया  जाना  चाहियें

 ।  हमें  प्राया  है  कि

 भ्र गले  वर्ष  हम  आ्रापको  इससे  भी  अधिक  उत्साहजनक रिपोर्ट  दे  सकेंगे

 श्री  एन०  राबिया  जायें  हमने  समाजवादी  ढंग  का

 समाज  बनाने  की  शपथ  ली  है  तथा  इस  उद्देश्य  को
 पूरा  करने  में

 वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्रालय का

 बड़ा  महत्व  है  ।  गत  चार  वर्ष  से  इस  मंत्रालय  ने  सुचारु  रूप  से  काम  किया  है  तथा  उत्पादन  में  बड़ी  वृद्धि

 की  है  ।  परन्तु  मुझे  aa  है  कि  इन  उत्पादनों  का  संतोषजनक रूप  से  नहीं  गया  है  ।

 उदाहरण  के  लिये  इस्पात  तथा  सीमेंट  को  ले  लीजिये  ।
 देग  के  समस्त  भागों  में

 इस्पात

 तथा
 सीमेंट  का

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी
 भवनों  के

 के  निर्माण
 के

 लिये  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु

 qa  अंग्रेजी  में
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 एन०  राबिया

 मेरा  अनुभव मैसूर  में  इस्पात का  वितरण  केन्द्रीय  सरकार  के
 नियमों

 के  म्रनुसार  नहीं  किया
 जा  रहा  लगभग  तीन  मास  पूर्वे मुझे  सीमेंट  तथा  इस्पात  की  श्रावश्यकंता  कौर

 में  लाइसेंस दार
 के  यहां  गया  था  परन्तु  मुझे  सीमेंट  तथा  इस्पात  उसके  यहां  नहीं  मिला  ।  उसके  पड़ौसी

 के  यहां मुझे  मिल  गया  ।  इससे  जानकारी  होती  है  कि  लाइसेसदार  नियंत्रण  की  शर्तों  को  न

 चोर  बाजारी करता  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  सीमेंट  तथा  इस्पात  का  वितरण  उचित  हो  |

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन के  भ्रनुसार
 जानकारी

 होती  है  कि  इस्पात  तथा  सीमेंट  की  बहुत  कमी  है

 तथा
 आयात

 करके  इस  कमी  को  जब  तक  के  लियें  पूरा  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  जब  तक  हमारी
 योजनायें

 तथा  उत्पादन
 न

 बढ़  जायें  |  समस्त  दक्षिण भारत  में  केवल  एक  भ्रद्वावती लोहा  तथा

 इस्पात  HAT में  है  ।  इसके  प्रतिवेदन के  प्रत सा रच्छ  इसका  वर्तमान  उत्पादन ०'१  लाख
 टन

 है  तथा  अगली
 पंचवर्षीय  योजना  में  इसे  केवल  १  लाख  टन  करनें  का  विचार  है  |  में  सरकार

 से  यही

 जानना  चाहता  हुं  कि
 जब

 वह  टाटा  इरादी  गैर-सरकारी  श्रभिकरणों  को  वित्तीय  सहायता  दे  रही  है  तो  इस

 कारखाने  को  प्रतीक  सहायता  क्यों  न  दे  |

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  उत्तर  में  तीन  लोहा  तथा  इस्पात  क  संयंत्र  प्रारम्भ  कर  रही  है  मुझे  इसमें
 कोई  नहीं  है  ।  परन्तु  दक्षिण  भरत  भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  को  प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार

 पर्याप्त  लोहा  भ्रामक  सिलता  है  ।  दक्षिण  भारत में  एक  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापित करने  की

 यकता है  ।  इससे
 बेकार  व्यक्तियों  को  भी  रोजगार  मिल  जायेगा  |  मुझे  श्रोता है  कि  माननीय

 तथा  बिहार  शादी  राज्यों  पर  विचार  करते  दक्षिण  भारत  में  भी  उद्योगों
 की

 स्थापना  पर  विचार  करेंगे  |

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  सबन्ध  में  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 वास्तु-क  रखा  उद्योगों  के  मालिकों
 का

 एक  प्रतिनिधि  मंडल  बंगलौर  में  मंत्री  जी  कैमिला  था  कौर  उनसे  सहायता  मांगी
 थी  ।

 योजना
 मंत्री

 की
 एक

 घोषणा
 के  अ्रनुसार  नम्बर  चरखा  चालू  होने  पर  तीन  वर्ष  में

 सभी  हथकरघे  विद्युत
 करघे

 बना  जायेंगे  जिसके  कारण  हथकरघा उद्योग  समाप्त  हो  जायेगा  ।  मंत्रालय से  रेशम
 उद्योग

 के
 frag  करघों  को

 भी  छूट  देने  के  लिये  कहा  गया  ।  बड़े  उद्योगपतियों  नें  भी  सरकार  से  कपिल
 की

 थी
 se

 राज्य  सरकारों  ने  भी  सिफारिश  की  थी  |  यह  उद्योग  भी  निर्धन  व्यक्तियों  का  उद्योग  है  ।

 इन
 सब  दृष्टिकोणों  के  आधार  पर  मेरी  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  है  वह  नीति  में  कुछ  उदार  बनें

 तथा
 प्रोत्साहन

 दें
 ।  मेरी यह  भी  प्रार्थना  है  कि  हथकरघा  उद्योग  को  छूट  दें  ।

 चमड़ा  उद्योग
 भी

 एक  बड़ा  महत्त्वपूर्ण  उद्योग  है  क्योंकि  चमड़ा  केवल  जूतों  के  काम  ही  नहीं  भ्राता

 है  प्रत्युत  हमारे  उद्योगों  wea  कामों  में  भी  इसका  उपयोग  किया  जाता  है  ।  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  इस

 उद्योग
 पर

 बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया  है  क्योंकि जब  रबड़  इरादी  के  बहुत  से  बोर्ड  गये

 चमड़े  का  कोई  बोले  क्यों  नहीं  बनाया  गया  है
 ?

 इसक  भ्र ति रिक्त  देहाती  चमड़ा  उद्योग का  विषय  va

 उत्पादन  मंत्रालय को  सौंप  दिया  गया  है  जबकि  अन्य  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  वाणिज्य  कौर  उद्योग

 मंत्रालय में  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सभी  उद्योगों को  एक  मंत्रालय  के  भ्रमित  रखना  चाहिये  जिससे

 कोई  उलझन न  हो  ।  इसके  लिये  एक  बनाना  चाहियें  तथा  इसके  प्रोत्साहन  के
 निश्चित

 योजनायें  बनानीਂ  चाहिये  ।  करोड़ों  रुपयें  की  खालों  का  निर्यात  किया  जाता  है  परन्तु  weet  देश  में  हमारे

 चमड़ा  उद्योग  में  लगे  हुये  निर्धन  व्यक्तियों  को  कोई  सं  रक्षण  नहीं  है
 ।

 मेरी  यही  प्रार्थना है  कि
 इस

 महत्वपूर्ण  उद्योग  पर  भी  ध्यान  दिया  जाये  |

 बोर्ड  बनाने  में
 भी

 मंत्रालय  निष्पक्ष  नहीं  है
 ।

 गलत  आदमियों  का  चुनाव  कर  लिया  जाता  है
 ।  इस

 प्रकार  की  बातें  नहीं  होनी  चाहैहयें  ।  बहुत  से  बोर्ड  बने  परन्तु  प्रमुख
 प  यों  का  एक  भी  सदस्य



 २२८७ १४  १९  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 उनमें  नहीं  है  ।  मंत्रालय  हम।री  सहकारिता  चाहता  है  परन्तु  जब  हम  सहयोग  देने  को  प्रस्तुत  होते  हैं  तो

 वहू  मनमानी  करते  हें  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 श्री  पुलिस  :  माननीय  मंत्री  की  बहुत  सराहना  की  गई  है  परन्तु  में  झ्र भी  सराहना

 थीं  करूंगा  क्योंकि  में  उनसे  दो  weal  के  उत्तर  चाहता  हूं  ।  पहला  यह  है  कि  कया  मंत्रालय  राष्ट्रीय

 ma  व्यवस्था  बनाने  में  समर्थ  हो  गया  है  तथा  उत्पादन  में  जो  प्रगति  हुई  है  वह  जनकल्याण  में  दृष्टि

 गोचर  होती  है  ।  उद्योग  मंत्री  ने  बताया  था  कि  नारियल  की  जटा  के  उद्योग  में  कुछ  प्रगति  हुई  है
 ।

 में

 ais
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।  १९५५  में  हमने  ६८,०२६  टन  नारियल

 की
 जटा  की  वस्तुओं  का

 निर्यात

 किया  था  जबकि  हमने  पहले  वर्ष  में  ६७,४४० टन  का  निर्यात  किंया था  ।  ऐसा  प्रतीत  होता

 है  कि  हमने  प्रगति की  परन्तु  तथ्य  कुछ  प्रौर है  |
 ।  नारियल  की  जटा  के  बोझ  के  प्रतिवेदन  से  यह

 कारी  होती है  कि  eeu  में  हमने  ¥YiVo.000  हंडरवेंट  तैयार  माल  निर्यात  किया  अर

 2,053,030  हंडरवेट  कच्चा  माल  निर्यात किया  था  |

 नारियल
 की

 जटा  उद्योग
 दो

 प्रकार  की  एक  कुटीर  उद्योग
 तथा  दूसरा  संगठित  उद्योग

 |
 नारियल

 की  जटा  के  बोर्ड  की  स्थापना  से  पूर्व  हमारा  कच्चा  उत्पादन  अधिकतर  देश  के  बाहर  जाया

 करता
 था

 जिससे  संगठित  उद्योग  में  दस  गया  |  प्रौढ़  जिस  उद्योग  में  ३०,०००  व्यक्ति लग  हुए  थ

 उसमें  १०,०००  कर्मचारी भी  नहीं  फिर  भी  हमसे  कहा  जाता है  कि  सुधार हो  रहा  है
 ।  मेरा

 कहने  का  यह  areas  है  कि  हमारा  संगठित  उद्योग  बड़ी  ही  प्रारम्भिक  weer  में  है  इसलिये हमें

 नारियल  की  जटा  उद्योग  का  श्राधनिकीकरण करके  इसको  मान्यता  देनी  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  को

 बोड़  के  कार्यों  का  भी  भ्रवलोकन  करना  चाहिये  |

 नारियल  के  तेल  का  उद्योग है  ।  हमने  बार-बार  यह  मांग  की  है  कि  लंका  के  खोपरा  का  रायात

 शुल्क  बढ़ा  देना  चाहिये  |  परन्तु  wl  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  माननीय  वित्त  मंत्री  यहां  वह

 यन्न  क  तल  पर  उत्पादन  शल्क  बढ़ाना  चाहते  हें  जिसके  परिणामस्वरूप  तेल  के  मलय  बढ़  जायेंगे  और

 कृषक को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  परन्तु  यदि  हम  लंका  के  पर  रायात  शुल्क  बढ़ा  दें  तो  कृषकों
 को

 लाभ  होगा  तथा  बाजार  पर  भी  कोई  नहीं  पड़ेगा  |  मझे  है  दोनों  मंत्री  इसपर  विचार  करेंगे

 भारत  को  बागान  से  २०  करोड़  रुपये  का  लाभ  होता  है  ।  में  यही  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  हम

 बागानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहे  अथवा  नहीं  ।  बागानों  का  विकास  हो  रहा  है

 क्योंकि  विदेशी  समवायों ने  सस्ते  मूल्य  पर  भूमि  खरीद  सस्ता  श्रम  बहुत  अधिक
 लाभ

 कमाया  है  ।  इसलिये  हमको  इस  उद्योग  का  दोसरता से  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये |  रबड़  ate ने
 दस

 वर्षों  में
 ७०,०००

 एकड़  भूमि  पर  रबड़  लगाने  की  योजना  प्रस्तुत  की  ।  जून  में  बाग  लगाने थे  तथा

 दिसम्बर  में  योजना  प्रस्तुत  की  गई  ।  जिस  पर  मंत्रालय  में  चर्चा  हो  रही  है  तथा  star  है  कि  यदि  यही

 हालत  रही  तो  योजना  बेकार हो  जायेगी  ।  ae  जिसके  लिये  सारी  जिम्मेदारी  मंत्रालय  की  होगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  सोमवार  को  उत्तर  देंगे  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  भ्रल्तेकर  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  ५

 प्रतिवेदन जो  ११  RENE  को  लोक-सभा  में  उपस्थापित  किया  गया

 सहमत है  ह

 faa  wast  में



 श२८८  आद्यौगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  १४  १६५६

 पय  यक्रमों  सम्बन्धी  समिति  को  नियु  क्ति  के  बारे  में  1.0

 [  श्री  झाल्तेकर ]

 यह  प्रतिवेदन  समय के  झ्रावण्टन के  सम्बन्ध  में  है  |  श्री  जी०  डी०  सोमानी के  प्रथम  संकल्प के  लियें

 श्रावित  घंटों में  से  एक  घंटा  तथा ६  मिनट  समाप्त हो  चुक ेहैं  तथा  २  घंटे तथा  २४  मिनट शेष

 दूसरा  श्री एम  ०  एस०  गुरु पाद स्वामी  का  है  जिसके  लिये  call  घंटा  झावण्टित  अन्य

 संकल्पों  के  लिये  निर्धारित  समय  प्रतिवेदन  में  है
 ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जो  स्वीकृत  हुमा

 प्रौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति
 के

 बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ho  पी०  त्रिपाठी  अपना  भाषण  जारी  करें  ।  सामान्य  मामलों  में  प्रत्येक

 माननीय  सदस्य  को
 १५

 मिनट  तथा  कुछ  में
 २०

 मिनट  दिये  जायेंगे
 ।

 fait  के०  पी०  त्रिपाठी  :  मेरे  मस्तिष्क  में  एकदम  wea  उत्पन्न  हुआ  कि  इस  संकल्प

 को  किस  लिये  प्रस्तुत किया  गया  है  ।  इस  सभा में  राज्य  द्वारा  प्रवर्धित  उद्योगों  की  कार्यक्षमता
 पर  बहुत

 विवाद  पूरा  था
 तथा  हमारी  सबकी  यही  इच्छा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  कार्यक्षमता बढ़े

 ।  सरकार  को

 एक  प्रौद्योगिक  सेवा  बनानी  चाहिये  जिससे  राज्य  द्वारा  प्रवर्धित  उद्योगों  का  प्रबन्ध  बरच्छा  हो  ।

 इस  संकल्प  के  द्वारा  हमारे  हृदयों में  संदेह  उत्पन्न  कि  इसका  उद्देश्य  क्या  है
 ।

 तथा  मुझे  ऐसा  ज्ञात

 होता  है  कि  इसका  प्रयोजन  यह  है  कि  पहले  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  सरकारी  क्षेत्र  कम  कार्यक्षम है  तथा

 दूसरे यह  कि  सरकारी  क्षेत्र  गैर-सरकारी क्षेत्र  से  पूंजी  कम  लगी  हुई
 ।

 हमें  कम  पंजीकृत उद्योग  ही

 रखने  चाहियें  जिससे  वस्तुयें  कम  मूल्य  पर  मिल  सकें
 ।  ae  हमारे  मन  में  यही  wet  उठता है  कि

 क्या

 श्री  सोमानी  सरकारी  क्षेत्र  को  एकदम  हटाना  चाहतें  हैं  ।  में  मानता  हूं  कि  श्री  सोमानी  की  यह  भावना

 नहीं  होगी  परन्तु  उनके  संकल्प  के  न्प्द्ो  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  वह  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी

 क्षेत्रों  के  मूल्यों  की  तुलना  कराके  यह  वताना  चाहते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  वस्तुभ्नों  के  मूल्य  अधिक  हद

 तथा  समाज  पर  यह  भार  क्यों पड़े  ।  इस  भ्रारोप को  स्वीकार करने  से  पूर्वे  हमें  कई  महत्वपूर्ण बातों

 पर  विचार करना  होगा  ।  हमारा  यह  प्रयोग  चल  रहा  है  कितने  ही  उद्योगों  के  प्रावधान  कई  बार

 पुनरीक्षित  किये  जा  चुकें  हैं  इन  संभी  बातों  पर  ध्यान  देना  है
 ।

 कौर  इसीलिये  प्रारम्भिक स्तर
 पर

 इस  प्रत्यारोप  को  स्वीकार  इस  प्रयोग  को  समाप्त  कर  देना  है  ।

 हमने  एक  बार
 समाजवादी

 ढंग  को
 स्वीकार  कर  लिया है  तथा  इसको  श्रमिक

 रूप  से

 उपयोगी  ढंग  मान  लिया  है  |  we  हम  उल्टे  पांच  लौटना  नहीं  चाहते
 ।  यदि  यह  जांच  वापस  लौटाने

 प्रयोजन  से  है  तो  में  इसका  विरोधी  हूं  ।  परन्तु  इस  जांच  के  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  कैदियों
 को

 बताने

 का
 विचार  है

 तो
 इस  जांच  के  स्थान  पर  हमें  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  सुझाव  देने  चाहिये

 समाजवादी  बर्थ-व्यवस्था  में  सरकारी  क्षेत्र  क्या  लाभ  का
 इच्छुक  रहता  है  ?  नहीं  ।

 गैर-सरकारी

 क्षेत्र  बंदा  लाभ  का  इच्छुक  रहता  है
 ।

 यही  अन्तर  दोनों में  है  ।

 में  कुछ  दिने  पूर्व  चीत  गया  था  कौर  वहां  सड़क  बनाने  वाले  मजदूरों  से  मिला  तो  मुझे  जानकारी

 हुई  कि  सड़क  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  होने  से  पूर्व  मजदूरों  के  लिये  मकान  बना  दिये  गये  थे  ।  हमारे

 देवा  में  उल्टा  होता  है  ।  काम  प्रारम्भ  हो  जाता  है  तब  मजदूरों  को  मकान  दिये  जाते  हैं
 ।

 इसलिये  यह

 नीति
 का  प्रदान  है  कि  ४]  का  कल्याण  होना  चाहिये  utara  लेने

 चाहिये  ।  श्री
 कृष्णमाचारी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 ने  बताया  था  कि  इस्पात  यंत्र  का  काम  प्रारम्भ  होने  से
 पूर्व  मजदूरों  को  बसाने

 के  लिये  मकान  बनवा

 दिये  गये  थे  ।  परन्तु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  संयंत्र  प्रारम्भ  होने  के  वफ़ात  उनको  बसाया  जाता है  .

 बागान  अधिनियम  पारित  किया  गया  जिसके  अनसार  बागान  के  मालिकों  को  मकानों  की  व्यवस्था

 मी  चाहिये  ।  परन्तु  उनका  कहना  है  कि  यह  हमारे  संभव  नहीं  है  इसमें  वर्षों  लग  जायेंगे

 १००
 वर्ष

 इन
 बागानों

 को
 चाल  हुये  हो  चुके  हैं

 ।
 सरकारी  क्षेत्र  में

 ऐसा
 नहीं  होता ।

 इस  संकल्प  पर  विचार  करते  समय  हमें  इनका  ध्यान  रखना  है  कि  उद्योग
 का

 प्रयोजन  क्या  है  ।  यदि

 इसका  उद्योग  को  कल्याणकारी  बनाने  का  है  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  मेरे  मित्रों  को  अरपना

 दृष्टिकोण  बदलना dim  ।  मजदूरों  के  मकानों  के  लिये  सरकार  ने  ऋण  देने  को  कहा ।  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  कों  ऋणਂ  लेने  में  भी  फार्म  गाई  |  प्रदान  लेनें  से  भी  इनकार  कर  दिया  ।  इससे  ज्ञात  होता है

 कि  उनकी  भावनायें किस  प्रकार  की  हैं  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  प्रबंधकर्ता  के  ऊपर  एक  उत्तरदायित्व  होता  है  कौर  उसे  ठीक  कार्य  न

 करने  पर  निकाल  दिये  जाने  का  भय  बना  रहता  है  ।  किन्तु  सरकारी  क्षेत्र में  नौकरी का  अधिक

 स्थायित्व  होता  ।  और  फिर  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रबन्ध  कोई  करता  है  दौर  निश्चय  कोई  wea  व्यक्ति

 करता है  ।  प्रकार  प्रबन्धक  अरपना  उत्तरदायित्व नहीं  महसुस  करते  ्  इनकी  क्षमता

 हो  जाती है  ।  कभी  तक  हम  कोई  एसी  व्यवस्था  नहीं  कर  सके  हें  कि  एक  ही  व्यक्ति  पर  प्रबन्ध  तथा

 निश्चय  करने  का  भार  डाला  जा  सके
 ।

 वास्तव  में  हम  कभी  इस  दिशा  में  प्रयोग ही  करं  रहे  हैं  ।  किन्तु

 इस  काल  में  भी  हमें  से  अच्छा  ढंग  निकालने  का प्रयत्न करना  aries  |
 ज्

 अज  के  समाचार  Tal  में  यह  खबर  निकली  है  कि  सिंदरी  बकरी  पेंसिलीन  केबल

 फेबटरी भ्ौर डी ० प्रौढ़  डी०  डी०  टी  ०
 फैक्टरी  के  लक्ष्य  पुरे  हो  गये  हैं  ।  इसका  यह  नहीं  है  कि  वे  लक्ष्य  कम

 रखें  गये  थे  अ्रथवा  हमें  इससे  सन्तुष्ट  हो  जाना  चाहिये  ।  क्योंकि  way  प्रबन्धकों  की  समस्या  फिर  भी वेसे

 ही  बनी है  ।  मेरे  विचार  में  असैनिक  sat  की  भांति  we  सरकार  को  एक  औद्योगिक  सेवा  का  भी

 संगठन  करना  चाहिये  ।  अ्रसेनिक  सेवाशर्तों  व्यक्ति  इस  क्षेत्र  में  वैसा  कार्य  नहीं  कर  सकते  हैं  जिस

 प्रकार  fe  उन्होंने  wot  क्षेत्र  में  किया  है  ।  यहां  पर  कार्य  तथा  faeaat  की प्रकृति कुछ  अन्य  प्रकार

 की  होती है  ।  हमें  सरकारी  क्षेत्र  को
 जनता  की  मांगों  भ्रनुरूप  बनाने  का  प्रयत्न  करना

 चाहियें
 शर  उसमें  से  नौकरशाही  प्रवृत्तियों  को  दूर  करने  का  यत्न  करना  चाहिये  |

 इस  सम्बन्ध में  हमें  विदेशों  के  अनुभव  से  लाभ  उठाना  चाहिये  |  जमाने  ने  प्रबन्धक  परिषदों  के

 साथ-साथ  श्रमिक  संचालकों  की  प्रथा  चालू  करके
 .  सरकारी  क्षेत्र  की  क्षमता  को  बढ़ाने  का  सफल  प्रयास

 किया  है  ।  यहां
 -

 तक
 कि

 लोग  इसे  जर्मनी  के  जादू  के  नाम से  पुकारने  लगे  ।  इसी  प्रकार फ्रांस  ने  भी

 श्रमिकों  को  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  भाग  देकर  नौकरशाही  वृद्धि  को  दूर  करनें  की  चेष्टा  की  है  |  यूगोस्लाविया

 तो  इस  क्षेत्र  में  कौर  भी  बढ़  गया  है  ।  इस  प्रकार हम  देखते  हैं  कि  संसार के  सभी  देशों  में  श्रमिकों

 को
 प्रबन्ध  व्यवस्था

 में  साथ  लिया  जा  रहा  है
 ।

 हमें  भी  इन  उदाहरणों  से  कुछ  ग्रहण  करना

 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  )  मझे  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  किसी  भी  क्षेत्र  से  विशेष

 नहीं है  ।  जब  आपने  कल्याणकारी  राज्य.बनानें  का  निश्चय  कर  लिया  है  कौर  श्राप  इससे  इन्कार  नहीं

 कर  सकते  तो  यह  निश्चित  ही  है  कि  अरब  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  होगा  ।  और  यह  होना भी  चाहिये  ।

 किन्तु  मेरा  कहना  है  कि  अब  ऐसा  समग्र  आर  गया  है  जव  संसद  को  जनता के  धन  के  संरक्षक के  नाते

 राष्ट्रीय हित  में  सरकारी  क्षेत्र  की  भली  भांति  जांच  करनी  चाहिये  |  यद्यपि.प्रावकलन समिति  ने  जहां-तहां

 इसके  दोषों  की
 प्रो

 संकेत  किया  है  किन्तु  वह  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 अरब  संसद्  सदस्यों  की  एक  ऐसी  समिति

 बनाई  जानी  चाहिये  जिन  का  निर्णय  अनुभव  पर  शआ्राधारित  हो  कौर
 जिसकी  लोग  कदर  भी  करें

 !

 मूल  sai
 में
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 उपक्रमों
 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 [  श्री  एन०
 सी०  चटर्जी ]

 भारत
 में

 तीन  प्रकार की  सरकारी  व्यवस्था  वालें  उद्योग  हैं  ।  एक  तो  रेलवे  डाक  व  तार  घर

 तथा  इंजन
 बनानें

 का
 कारखाना

 इरादी
 जिनकी  सरकारी  विभागों  के  हाथ  में  है  ।  दूसरे  ऐसे

 जिनको  व्यवस्था  संविहित  बोड़ें  अथवा  कोई  निगम  करता  है  कौर  तीसरे  ऐसे  संयुक्त स्कन्ध  समवाय
 जिनमें  पूर्णतया  अथवा  प्रांतीय  रूप  से  सरकार  का  हाथ  है  ।  ये  तीनों  प्रकार  की  व्यवस्था  बिना

 भली  भांति  सोचें  चल  पड़ी  हैं
 ।  इसमें  कोई  तक  नहीं  दीखता  कि  इंजन  बनाने  के  कारखाने  का  प्रबन्ध

 सरकारी  विभाग  करें  कौर  मशीन  टूल  का  कोई  सुमवाय ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  बाप  सरकारी

 झर  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों
 को  साथ-साथ  रखना  चाहते  हैं  ।  किन्तु  जब  तक  श्राप  सरकारी  क्षेत्रों

 में

 सुधार नहीं  वह  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  नहीं  रह  सकता  है  ।  अरब  उसे  सुधारने के  लिये  जांच

 करने  का  समय  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 ये  संयुक्त  स्कन्ध  समवाय  नाम  मात्र  ही  है  |  कुछ  में  तो  लगभग  सभी

 देयर  सरकार  के  ही  होते  इनको  प्रबन्ध  व्यवस्था  भी  नौकरशाही  ढंग  से  होती है  ।

 राज  हमारे  देश  में  सही  औद्योगिक  सामर्थ्य  वालें  कर्मचारियों  की  श्रावव्यकता  है  ।  अरन्य  सेवाओं

 समझाने  वालें  कर्मचारी  इस  कार्य को  ठीक  ढंग  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  समिति को  रिपोर्ट  देनी  चाहिये

 कि  इस  सम्बन्ध  में
 क्या  किया  जा  सकता  है  ।  कुछ  अपवादों  जैसे  रिजर्व  बैंक  कौर  विस  आयोग  को  छोड़

 कर  लोगों  की  सामान्य धारणा  यही  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  विभागीय  प्रशासन  के  सभी  दोष  विंमान

 हैं  ।  न  तो  उसमें  लचक  रह  जाती  है  कौर  न  स्वतन्त्रता  ही  ।  दोनों  क्षेत्रों  को  एक  ही  जैसे

 दंड  से  मापा  जाना  चाहिये  |

 कुछ  वर्षों  से  केन्द्रीय  सर्र  तथा  राज्य  सरकारें  उद्योग  में  प्रतीक  भाग  लेने  लगी  हैं  |  कुछ  उद्योग

 उत्पादन  मंत्रालय  के  गये  कुछ  संचार  मंत्रालय  के  प्रौढ़  कुछ  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  |  अब  इस

 प्रदान  के  दो  पार्टी  हैं  (१  )  क्या  उनका  निर्माण  सुव्यवस्थित ढंग  से  हुमा है  (२)  क्या  बनने के  बाद

 उनको  ठीक  व्यापारिक  सिद्धांतों  के  प्रतुसार, चक  चलाया  जा  रहा  है  |  पहले  के  सम्बन्ध  में  हमें  प्रथम

 वर्षीय  योजना  से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  विकास  का  ढंग  ठीक  नहीं  रहा  है  |  भ्रनेकों  मामलों

 में  प्रायोजित  राशि  से  कम  व्यय  किया  गया है  ।  इससे  मालूम  पड़ता  है  सरकारी  व्यवस्था  में  कोई

 गत  त्रुटि  है
 ।

 हमें  इस  लूटी  की  खोज  करनी  चाहिये
 |

 किसी  फैक्टरी  को  चालू  करने  के  बाद  भी  हम  उसे  क्षमता पुर्वक  नहीं  चला  पाते  श्राप  हाउसिंग

 फैक्टरी को  ही  लीजिये  ।  उसकी  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  काफी  देरी  की  गई  है  ।  Res

 में  यह  फैक्टरी  बनाई  गई
 थी  ।

 उसके  तीन  वर्ष  द  इसने  अपनी  पूर्वे निमित  गृह-निर्माण  की  पहली

 योजना  को  छोड़  कर  एक  नयी  लाभदायक  योजना  ढूंढनी  प्रारम्भ  कर  दी  |  इस  प्रकार  इस  कारखाने के

 बनने  के  कोई  छः-सात  बाद  उस  में  उत्पादन  प्रारम्भ  हुमा  |  इससे  पता  लगता  है  कि  सरकार  के
 घर

 में  कोई  निश्चय करने  में  कितनी  असमर्थता  होती है  ।  जब  श्राप के  यहां  स्वयं  ऐसी  बातें हैं  तो  श्राप

 को  गैर-सरकारी  क्षेत्र को  नहीं  कोसना  चाहिये  |

 प्रत्येक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  का  जिनमें  सरकार  साझीदार  होती  है  प्रबन्ध  करने  के  लिये

 निदेशकों का  एक  बोर्ड  होता है  ।  इसकी  नियुक्ति  सरकार  द्वारा  की  ऐसे  बोर्डों  में

 सरकारी  अधिकारियों की  ही  अधिकता  होती  है  ।.  उसका  चेयरमेन  प्रायः  कोई  वरिष्ठ  सरकारी

 घिकारी  ही  होता  है  ।  कभी-कभी  उसमें  एक  दो  अनुभवी  कारबारी  व्यक्तियों  को
 भी

 ले  लिया  जाता  है  ।

 किन्तु  ऐसी  कम्पनियों  का  वस्तुतः  संचालन  उसके  सचिव  के  हाथ  में  ही  रहता  है
 जो

 वित्त  मंत्रालय
 का

 प्रतिनिधि  होता  है
 ।

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये
 ।

 अंग्रेजी  कम्पनियों  में  श्राप  देखेंगे  कि  उनका  प्रबन्ध  प्रायः  अनुभवी  कौर  सफल
 कारबारी  व्यक्तियों

 के  हाथों  में  ही  रहता  है
 ।

 ब्रिटेन  में  जितने  भी  संविहित  निगम  हैं  शौर  जिनका  प्रबन्ध  सरकार  करती  है
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 उन  सब में  बहुत कम  सरकारी  हस्तक्षेप  किया  जाता  है  |  ऐसा  इसीलियें  किया  जा  सका  है  क्योंकि  उनके

 निदेशकों के  बोर्ड  में  सरकार ने  अनुभवी  कारबारी  व्यक्तियों  को  ही  रखा  है  भारत  में  इस  उदाहरण

 का  क्यों  नहीं  भ्रनुकरण  किया  जाता  है
 ?

 यह  संकल्प  सरकार  के  प्रति  भ्र विद वास  प्रकट  करने  के  लिये  नहीं  रखा  गया  है  ।  हम  केवल  यही

 चाहते  हैं  कि  इस  समय  एक  समिति  नियुक्त  की  जाय  जो  हमारी  योजनाओं  विकास  नीति  तथा  विभिन्न

 लक्ष्यों  का  भली  भांति  परीक्षण  करे  प्रौर  सरकार  को  भविष्य  में  एक  उपयुक्त  नीति  शभ्रपनाने  के  लिये

 सिफारिश  यदि  चाहें  तो  इस  संकल्प  के  eal  को  बदल  सकते  हैं  ।  हम  केवल  वित्त  मंत्री

 से  यह  झाइवासन  चाहते  हैं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिये  कोई  घोषणाकरें  |

 यह  कहा  गया  है  कि  सिंदरी  sare  फैक्टरी  में  लक्ष्यों  की  पूर्ति  हो  गई  है  ।  PENI—NZ AIK शर

 QEYR—UY FTF ATA El Te में  उसे  लाभ  हो  रहा  है  ।  किन्तु  बाद  में  उसे  मशीनों  के  घिसने  तथा  उनकी  मरम्मत  पर

 सा  रुपया  व्यय  करना  पड़ा  है  ।  पहले  सालों  के  लाभ  उसमें  लग  गये  ।  अब  हम  क्या  देखते  हैं  कि

 १७
 करोड़  रुपया  लगाने  पर

 भी
 उसके  बदले  में  हमें  बहुत  कम  लाभ  हुजरा  है

 ।
 मैं  मानता  हूं  कि  यह

 एक

 नया  उद्योग है  भ्र ौर  इसमें  बहुत-सा  विकास-व्यय  करना पड़  रहा  है  ।  किन्तु अब  इस  घाटे  को  क्या

 बहुत  से  वर्षों  में  पूरा  किया  जायेगा  अथवा  इसका  पीलतन  कर  दिया  जायेगा
 ?

 न्य  कम्पनियों
 के

 सम्बन्ध
 में  भी  बहुत  कुछ  कहा जा  सकता  है

 |
 किन्तु  saw  विस्तार  में  जाने

 की  कोई  झ्रावइ्यकता  नहीं  है  ।  यदि  ड्राप  उनकी  वित्तीय  सफलताओं  की  नजर  उठायेंगे  तो  श्राप को

 स्वयं ही  सब  कुछ  स्पष्ट हो  जायेगा  ।  किन्तु  प्रभी  उनके  सम्बन्ध में  कोई  निश्चित  निर्णय नहीं  दिया  जा

 सकता  है  ।  ऐसा  करना  बहुत  जल्द  होगा  |  किन्तु  फिर  भी  यह  संदेहात्मक  हैं  कि  क्या  उनके  द्वारा

 दिये  गये  arias  विवरण  उनकी  कार्यकुशलता  को  प्रकट  करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  जांच  करनें  के

 लिये  एक  उपयुक्त  समिति  बनाई  जानी  चाहिये  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  जहां  पर  प्रतियोगी  कम्पनियां  हैं  कब  वहां  पर  सरकार की  प्रवृत्ति  अपनी

 कम्पनियां  बनाने  की  हो  रही  है
 |

 जब  सरकार  किसी  वस्तु
 को

 हाथ  में  लेती  है  तो  उसमें  बहुत

 हद्द  तक  एकाधिकार  की  मात्रा  झा  जाती  है
 ।

 प्राक्कलन  समिति  की  अथवा  समय-समय  पर  छपने

 वाली  रिपोर्टों  से  यह  श्रीमान  लगाना  बड़ा  कठिन  है
 कि

 सरकार  ऐसे  स्थानों  पर  कहां  सफल

 हुई है  ।

 सारांश  यह  है  कि  सरकार  ने  शापने  उद्योगों के  बारे  में  जो  सुचना  हमें  दी  है  उससे  यह  स्पष्ट

 हो  जाता है  कि  वह  फैक्टरियों की  स्थापना  में  अपने  निश्चित  कार्यक्रम  से  पिछड़  गई  है  ।  जो

 उद्योग  बन  भी  गये  उनके  में  कोई  विशेष  सफलता  नहीं  हुई  है  ।  हमें  इस  क्षेत्र  में  जांच

 करने की  है  ।  मैं  यह  बात  केवल  सरकारी  क्षेत्र
 को

 कोसने
 के  लिये  नहीं  कह  रहा  हुं  ।

 मेरा  तात्पयं  यह  नहीं  है  कि  प्राइवेट  कम्पनियों  को  भ्रमणा  करोड़पति  पूंजीपितयों  तथा  एकाधिकारियों

 को  लूटपाट  मचाने  के  असीम  अधिकार  दे  दिये  जायें
 ।

 हम  केवल  भ्रत्यघिक  लाभ  की  वृत्ति  को  कम  करना

 चाहते  हैं  किन्तु  ऐसा  करने  से  पहलें  हमें  लेपने  उद्योगों  की  व्यवस्था  को  ठीक  करना  बड़ा  आवश्यक  है  ।

 हमें  इसके  लिये  एक  निष्पक्ष  आयोग  नियुक्त  करनां  चाहिये  जो  संसद्  को  अपना  प्रतिवेदन तथा

 सुझाव  दे  ate  जिन
 पर

 संसद्  विचार
 कर

 सके
 |

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  (  मैं  इस  संकल्प  का  पूर्णतया  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  उपयुक्त

 समय  पर  ही  सभा  में  रखा  गया  है
 ।  क्योंकि राज  हम  देश  में  उद्योगों  के  बिकास

 की
 एक  महती

 योजना

 बनाने जा  रहे
 अतः

 यह  सभा  बड़ी  उत्सुक  है  कि  यह  संकल्प  स्वीकृत  किया  जाय
 ।  हम  केवल

 यही  देखना  चाहते हैं  कि  जनता  के  धन
 का

 ठीक  उपयोग  हो  रहा  है  अथवा  नवदीं  |  एक माने में  सभी

 मूल  wat  में
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 [ 2it  रामचन्द्र  रेडडी  |

 करदाता  सरकारी  उद्योग  में  भागी  होते  कौर  इस  नाते  वे  उसके  काम  के  बीयर  में  qe
 सकते  हैं  ।

 सरकार को  इस  संकल्प  को  इस  रूप  अथवा किसी  अन्य  काम  में  स्वी  कार  करने  में  कोई  एतराज  नहीं  होना
 चाहिये  ।

 हम  सरकारी  क्षेत्र  की  हर  बात  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।'
 उसके  सव  पहलुओं  पर

 विभिन्न  रिपोर्टों  में  पहले ही  प्रकाश  डाला
 जा  चुका  है  ।  यदि  श्राप  समझतें  हैं  कि  उस  सब  के  सम्बन्ध में

 प्राक्कलन  समिति  की  भ्रालोचना  ठोक  है  तो  तब  श्राप  को  श्री  जी  ०  डी०  सोमानी  के  संकल्प को  भी  ठीक

 मानना  चाहिये  ।

 इसमें कोई  सन्देह  नहीं  कि  कई ई
 उद्योगों  में  लक्ष्यों  से  प्रतीक  कार्य  हुमा  है  .।  किन्तु कुछ  ऐसे  भी  उद्योग

 हैं  जहां पर  प्राक् कलित व्यय  वहुत  था  कौर  तब  भी  उनमें  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  नहीं  हो  सके  मैं  केवल

 यही  चाहता  हूं
 फि

 सरकार
 को  इस  संकल्प  में  कहे  गये  निर्देश-पदों  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिये  we  एक

 ऐसी  समिति  बनानी  चाहियें  जो  इन  सब  बातों  की  जांच  करे  ।  हमें  इससे  बड़ा  लाभ  होगा  ।

 म॑  वित्त  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  ये  सभी  उद्योग  सम-आधार  पर  ही  चलाये  जायेंगे  ।

 शी  कामत  )  HAT  घाटे  ही  घाटे  पर

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  यदि  इन्हें  इस  सम-आधार  पर  ही  काम  करना  है  तो  उनमें  गैर-सरकारी

 उद्योगों  के  साथ  मुकाबला  करने
 की

 सा मध्य  होनी  चाहिये  ।  यदि  उन्हें  केवल  घाटे  पर  ही  चलना  है

 तो  हमें  उन्हें  प्रभी  से  बन्द  कर  देना  चाहिये  |

 सरकारी  क्षेत्र  में  भी  लाभ  होने  की  दशा  में  राय-कर  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 वित्त  मंत्रो  ato  डी०  देशमुख  उसमें  रेलवे  भी  art है  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  में  पहले  से  ही  कहता  भराया  हं  कि  रेलवे  का  बजट  नहीं  होना  चाहिये  ।

 क्योंकि  जब  यह  प्रथा  हट  जायेंगी  तब  भी  कुछ  वित्त  मंत्री के  अधीन  हो  जायेगा  प्लोर  सब  कुछ  सुधरने

 लगेगा ।  दूसरें  रेलवे  केवल  लाभ-वजन  करने  वाला  उपक्रम  ही  नहीं  है  उसमें  समाज-कल्याण  की  भी

 भावना है  ।  फिर  भी  रेलवे  प्रतिवर्ष  राष्ट्रीय  कोष  में  कुछ  करोड़  रुपये  जमा  करती  रहती  है  ।  भाप

 उसको  प्राय-कर मान  सकते  हैं  |
 *

 कशो  सो०  डी०  देशमुख  :  यह  बहुत  थोड़ी  राशि  है
 ।

 शायद
 ४  प्रतिशत से  भी  कम  1

 श्री  रामचन्द्र  फिर  सरकारी  क्षेत्र  के  अधिकांश  उद्यमों  में  श्रमिकों  की  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  है
 ।

 सिंदरी में  €०  प्रतिशत  श्रमिकों  को श्री  भागवत झा  आजाद  व  परगना  )

 प्रावांस दिये  गये  हैं  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  तब  भी  wal १०  प्रतिशत  बाकी  है  ।  खैर  उस  समिति  का  उद्देश्य  केवल

 वित्तीय  तथा  प्रशासनिक  मामलों  की  शोर ही  नहीं  जाना  चाहिये  अपितु  उन्हें  श्रमिक-व्यवस्था का
 भी

 ध्यान  रखना  चाहिये
 |

 मुझे  यह  सुनकर  अचम्भा  होता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रमिकों  की  व्यवस्था

 सरकारी  क्षेत्र  से  भी  सन्तोषजनक  है  ।
 प्रतिदिन  हम  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  हड़तालों  के  समाचार

 सुनते हैं  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहूंगा कि  इस  संकल्प का  तात्पर्य यह यह  है  कि  सरकारी
 ra  पर  सरद

 ं
 a

 रहना  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये
 '।

 श्री  फीरोज़  गांधी  प्रतापगढ़-पश्चिम  व  जिला  रायबरेली-पुर्व  )  मैँ  इस  संकल्प  का

 कहा  हैं
 कि  सरकारी  उद्योगों  के  निदेशकों विरोध  करता हूं  ।  श्री एन  ०

 सी
 ०

 चटर्जी
 ने

 झपने  भाषण  में

 AML ग्रेजी  म
 मूल  ग
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 उपक्रमों  सम्बन्धों  समिति  को  नियुक्ति क के  बारे में  संकल्प

 के
 बोले

 में  गैर-सरकारी  व्यक्ति को  प्रतिनिधान  नहीं  दिया  जाता  किन्तु  हिन्दुस्तान  शिया  लिमिटेड
 म  ११  निर्देशक  |  उनमें  से  एक  टेक्नीकल-डायरेक्टर हैं  श्र  विदेशी  हैं  ।  शेष  में  से  ५  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  का  प्रतिनिधान  करते  हैं  |

 इस  संकल्प को  प्रस्तुत  करनें  वाले  नें  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  तोड़-मरोड़  कर  बड़े  ज़ोरदार

 निक
 तथ्य  रखे  मैं  उनके  साहस  की  सराहना  करता  हूँ  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सेठ  जी  से  एक-दो  प्रश्न  पूछना

 चाहता हूं
 ।

 उनके  विचार  से  कौन  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जी  सरकारी  क्षेत्र  को  दूषित  बना  रहे  हैं  ग्रोवर  कौन  ऐसे
 व्यक्ति  हैं  जो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  दूषित  बना  रहे  हैं

 ?  कौन  रिश्वतें  लेने  शर  देने  वाले  हैं  ?  किन

 लोगों  ने  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  को  विषाक्त  बना  दिया  है

 में  सरकारी  क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार  फलाने  के  लिये  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  ही  दोषों  ठहराता
 |  में  इस  बात  को  सिद्ध  कर  सकता  ।  सेकड़ों  मामले  न्यायालय  में  ले  जाये  गये  हैं  कौर  इनमें से  प्रत्येक

 में
 जांच  करनें  यही  ज्ञात  हुमा है  कि  हमारे  पदाधिकारियों  में  भ्रष्टाचार  फैलाने  वालें  ग़र-सरकारी

 उद्योग  के  लोग हो  हैं  ।  इसलिये  यह  जांच  निजी  उद्योग  के  उस  भाग  में  की  जानी  प्रतीक  उपयोगी  होगी

 जो कि  सरकारी  क्षेत्र  को  सामान
 मुहय्या  करता  हैं  क्योंकि

 यहीं पर  सब  भ्रष्टाचार  तथा

 मित्तलों  प्रारम्भ  होती हैं  ।  ऐसी  जांच  करने पर  ही  ज्ञात  होगा कि  वास्तव

 में हमारे
 राष्ट्रीय  जीवन

 को  भ्रष्ट  करनें  वालें  लोग-है ं|

 समवाय  विधि  समिति  लॉ  कमेटी  )  द्वारा  निजी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  जो  बातें  प्रकाश  में

 लायी  गयी  हैं  तथा  समवाय  विधेयक  पर  चर्चा के  समय  इस  सभा  में  उनके  कारनामों पर  जो  प्रकाश

 डाला  गया  है  उस  की  याद  हमारे  मस्तिष्क  में  हरी  |  ।  निजी  क्षेत्र  को  यदि  कोई  सफलता  मिली  है

 तो  इस  बात  में  कि  हज़ारों  होल्डरों  केा  रुपया  समाप्त कर  दिया  गया  हैं  ।

 श्री  सोमानी ने  हमारी  सुन्दरी  उर्वरक  फैक्टरी  पर  alas  कसी हैँ  तथा  इसके  कार्यकरण

 के  सम्बन्ध  मानक  कल्प नात्मक  wins  दिये  हैं  ।  उन्होंने बड़े  तैश  के  साथ  यह  घोषित  किया  कि

 उर्वरक  का  संयानपर्थन्त  निःशुल्क व  मलय  ३१४  रु०  प्रति टन  यह  सरासर  गलत  चीज है  भ्र

 मुझे  अफसोस  हैं  कि  इस  सभा  में  इस  प्रकार  की  गलत  चीज़  कही  गई  ।  सुन्दरी  के  उर्वरक  का  मलय

 90  रु०  प्रति टन  इसके  विपरीत  झ्रालवे के  निजी  क्षेत्र  के  का  फैक्टरी मूल्य  ३४१  रु०  प्रति

 टन  है  ।  बीमा  व  भाड़े  आयातित  उकेरा  का  मूल्य  ३०४५  रु०  प्रति  टन  है  |  कवल  इसलिये

 कि  निजी  उद्योग  की  फैक्टरी  चलती  इस  सारे  उर्वरक को  पंजीकृत  करनाਂ  पड़ता  हैं प्र ौर  गरीब

 किसानों  को  इसका  मलय  भुगतना पड़ता  है  ।

 श्री  सोमानी ने  कहा  कि  सुन्दरी  उर्वरक  फैक्टरी  के  निर्माण  में  प्राक् कलित  राशि  से  कहीं  प्रतीक

 व्यय  ठ  है  ।  मूल
 प्राक्कलन  Po°A}  करोड़

 कथा  जब  कि  २३  करोड़ रु०  व्यय  हुए
 ।
 में  उन्हें

 बताना  चाहता  हूँ  कि  प्राक्कलन एक  टेक्नीकल  मिथ्या  द्वारा  उन
 मूल्यों

 के  ग्रा धार  पर  तेयार  किया  गया

 था  जोन  १९४४ में  प्रचलित  जब  कि  इस  फैक्टरी  की  मशीनें  व  संयंत्र  में  खरीदे

 गये  थे  जब  कि  मुख्य  बहुत
 झ्र धिक

 थे  ।  फिर
 प्राक्कलन को  तैयार  करते  समय  इस  टेक्नीकल  मिशन ने

 बहुत-सी चीज़ों  को  छोड़
 शायद

 इसलिये  कि  इसमें  निजी  उद्योग  के  लोग  थे
 ।

 उन्होंने  जो
 बिजली

 घर  aretha  किया  था  वह  पर्याप्त  नहीं  था  तथा  उसके  विस्तार-में  शौर  के  लिये  ताजा  पानी

 मुहय्या  करने  में  २३५  करोड़ सनौर  श्रमिक  खर्चें  करने
 पड़े  ।

 उन्होंने
 रसायनिक  निर्माण  निगम

 कान्सट्रक्शन  कॉरपोरेशन )
 शौर  पावर  गैस  कॉरपोरेशन  के  इंजीनियरिंग  तथा  अवश्य  शुल्कों

 का  उपबन्ध  नहीं  किया  जो  कि  बाद  में  जोड़ा  गया  तथा  १'८२  करोड़  रु०
 राजस्थान में

 जिप्सम की  खोज  के  लिये  २७  लाख  रुपया  व्यय  gar  |  सार्वजनिक  निर्माण
 विभाग

 तथा  बिहार
 सरकार
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति
 की

 नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 [att  फीरोज  गांधी

 के  विभागीय  शुल्क  में  प्रतिदिन  दर  से
 भुगतान  जो  प्राक्कलन  में  छोड़  दिया  गया

 था  Voll  लाख

 रुपये
 ।  इसी  प्रकार  कुछ  अन्य  मद  हैं  जिनका  योग  es  करोड़  रुपये  होता  है  १६४७  में

 सन्  eve Bl TAT की  अपेक्षा  १००  से  ३००  प्रतिशत तक  बढ़े  हुए  मूल्यों  के  कारण  फैक्टरी  के  निर्माण  में
 भी

 अधिक  लागत  श्रायी  ढलवां  जमीन  का  मजदूरी  इन

 सभी  का  अधिक  भुगतान  करना  पड़ा  जो  इस  सब  हिसाब  को  जोड़ने  से  लगभग  पौने-तेरह  करोड़  रुपये

 आते  हैं
 |

 इनको  मूल  प्राक्कलन  जो  १०  करोड़ का  जोड़ने से  वही  लगभग  २३  करोड़  रुपया  जाता

 हैं  जोकि  वहाँ  खर्च ea

 जहाँ  तक  उत्पादन  के  झ्रांकड़ों  का  सवाल  REY  में  इस  फैक्टरी  में  ३२१  लाख  टन

 उर्वरक  उत्पादित
 हम्ना

 ।
 मैं  तो  समझता  हं  कि  इसके  लिये  उसे  बधाई  दी  जानी  चाहिये

 ।
 निजी  क्षेत्र

 की  तरह  इस  फैक्टरी  में  वर्ष  में  ३६  ५  दिन  काम  नहीं  होता  ।  यह  वर्ष  में  औसतन  ३३० से  ३४०  दिन  काम

 करती  है
 ।  इसीलिये इसका  उत्पादन  कुछ  कम  है  ।  मजदूरों  को  झ्राराम  देने  के  लिये  तथा  मशीनों व

 संयंत्रों  को  मरम्मत  के  लिये  समय-समय  पर  फैक्टरी  को  बन्द  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  सोमानी नें  कहा  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  का  संतुलन-पत्र  वास्तविक  कार्यकरण

 का  सच्चा  ब्यौरा  नहीं  देता  यहां  सिंदरी  उर्वरक  कारखानें का  संतुलन  पत्र  मौजूद  हैं  ।  मैं  श्री  सोमानी

 को  चुनौती  देता  हूं  कि  इसमें  जितने  विस्तार  कौर  ब्यौरे  के  साथ  sims  दिए  हुए  हैं  वैसे वह  किसी

 निजी  उद्योग  के  दिखाए ं।

 श्री  सोनिया ने  कहा  कि  डायरेक्टर तथा  wear  पदाधिकारी  यात्रा  भत्तों  में  बड़ी-बड़ी  रकमें

 बना  रहे  न्  तथ्य  यह  है  कि  १२२२  करोड़
 के

 कुल  व्यय  की  तुलना  में
 यात्रा  भत्तों

 की
 राशि

 CRXo  बया  इसे  ग्रसित  कहा  जासकता है
 ?

 श्राप  किसी  भी  निजी  उद्योग  को  देखिये  और  इन

 सेक्टरों  के  शुल्क  तथा  भत्तों  की  कल्पनातीत  राशियां  मिलेंगी

 श्री  सी०  डी०  देशमुख :  ये  भत्ते  बोर्ड के  केवल  उन्हीं  सदस्यों  को  दिये  जात ेहैं  जो  कि  निजी

 क्षेत्र के  हैं  ।.

 श्री  फिरोज़  गांधी  :  अ्रवक्षयण का  हिसाब  लगाने  करात  उधार पर  ब्याज  बने  के

 बाद  2°9G  करोड़  रु०  की  राशि  विनियोग  लेखा  में  रक्खी गई  है  ।  इसमें से  ev  लाख  रक्षित निधि

 में  दिया  गया  है  ।  दो-तीन  साल के  भ्रमर  ३४  लाख  रुपये  भ्रंबदान  के  रूप में  दिये  गये  हैं  ।  क्या  किसी

 निजी  उद्योग  ने  ऐसा  किया है  ?  इसमें  ६,२७,३२५ रु०  का  शुद्ध  लाभ  घोषित  किया  गया  है  जिसमें  से

 कामगरों  को  तीन  मास  का  बोनस  दिया  जायगा  ।  मैं  श्री  सोमानी  को  चुनौती  देता  हूं  कि  मेरे  साथ  3  प्रौढ़

 किसी  भी  निजी  उद्योग  के  संतुलन-पत्र  का  भ्रध्ययन  करें  कौर  दिखायें  कि  इतना  व्यौरा  कहां  दिया  sare  |

 श्री  सोमानी  ने  यह  कहा  है  कि  ये  उद्योग  गैर-सरकारो  क्षेत्र  में  छोड़  दिये  वह  इन्हें  उन्नत  कर

 देगा  ।  परन्तु  स्थिति  बिल्कुल  विपरीत  है  ।  उदाहरणार्थ टाटा  समवाय  देश  का  सब  से  बड़ा  गैर-सरकारी

 समवाय  है  परन्तु  वह  जिस  प्रकार  के  इंजन  बना  कर  लगभग ७  लाख  रुपये  को  बेचता हैं  उसी  प्रकार

 के  जहाज़  को  यदि  विदेशों  से  मंगायें  तो  उसकी  ware  कीमत  लगभग  ३'५  लाख  रुपये  पड़ती है  |

 are  उधर  चितरंजन  जो  कि  एक  सरकारी  उद्योग  जिस  प्रकार  के  इंजन  बना  कर  लगभग  ४५  १  लाख  रुपये

 को  बेच  रहा  है  उसकी  शिकायात कोमल
 लगभग  ५'३४५  लाख  रुपये  पड़ती है  ।  ate  फिर  टाटा

 में  लगभग  सभी  विदेशी  प्रविधिज्ञ  भरे  पड़े  हैं  जब  कि  चितरंजन  में  विदेशी  प्राविधिक बहुत  कम  हैं  तो

 श्राप  स्वयं  समझ  सकते  हैं कि
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना में

 सरकारी  क्षेत्र
 कितनी  alert  उन्नति

 कर  चुका है  |

 मूल  अंग्रेजी
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल

 इसी  प्रकार  हिन्दुस्तानी  एंटीबायोटिक्स  फैक्टरी  ने  भी  पेनिसिलीन  के  उत्पादन  में  पर्याप्त

 उन्नति  की  है  ।  इसका  उत्पादन  प्राक् कलित सीमा  से  भी  बढ़  गया  हैं  यही  कारण  है  कि  अमेरिका  th  डिटेन

 पेनिसिलीन  की  कीमत  में  भारी  कमी  हो  जाने  के  बावजूद  भी  यह  कारखाना  विदेशी  प्रतियोगिता  का

 मुकाबला कर  सका  है  ।

 हिन्दुस्तान  केबल  फैक्टरी  ने  भी  तारो ंके  उत्पादन  में  अत्यधिक उन्नति  की  ट्रै  ।  फैक्टरी ने यद्यपि ने  यद्यपि

 oo  मील
 लम्बे  तार  )  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 उसका  वास्तविक  उत्पादन

 मान  Pau  केद्रित  तक  A420  मील  न् (द  ।  इसी  प्रकार  से  टेलीफोन  फैक्टरी  भी  Tafa  कर रही है  ।

 वह  gs  रुपये  ८  जाने  में  टेलीफोन  तैयार  कर  रही  हैं  जब  कि  उसकी  आयात  कीमत  ११०  रुपये  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  शिया  जब  तक  T-ATHTR  क्षेत्र में  वह  बरी  तरह  सफल  रहा  ।  परन्तु

 are  जबकि  सरकार ने  इसे  ७  हाथ  मेले  लिया  है  यह  निरन्तर  प्रगति  किये जा  रहा  हैं

 श्री  सोमानी  ने  यह  कहा  है  कि  नेपा  मिल  बुरी  तरह  से  असफल  रही  परन्तु  उसकी  असफलता

 का  कारण  यह  है  कि  वह  पहले  गर-सरकारी  लोगों  के  हाथ  में  थी  जिन्होंने  वहां  पर  बड़ी

 सी
 फला  रखी  थी  ।  श्री  सोमानी  ने  उस  समय  तो  कुछ  न  कहा  परन्तु  अरब  जब  कि  सरकार ने  उसे

 हाथ में  लेकर  व्यवस्था  करने  की  कोशिश की  श्री  सोमानी  यह  कहने  लग  पड़े  कि  सरकार  इस  काम

 में  सफल  हो  रही है

 श्री के०  सी०  सोनिया  तथा  श्री  बौगावत  ने  सरकारी  उद्योगों  का  प्रबन्ध  करने  वाले  सभो

 पदाधिकारियों पर  यह
 झ्रारोप  लगाया ह  कि  वे

 भ्रनुचित  ढंग
 से

 रुपया  इकट्ठा कर  रहे  परन्तु

 में  इन  का  खंडन  करना  चाहता  हूं  ।  वें  बड़े  उत्तरदायी  व्यक्ति  हैं  ।  च

 गेर-सरकारी  क्षेत्र में  कितना  रुपया  बनाया जा  रहा है  यह  स्पष्ट  करने के  लिये मैं  श्रापका

 यान  इंडस्ट्रीज के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  बोच  हए  करार की

 प्रो  दिलाना  चाहता हूं  जिसमें  बताया  गया  हैं  कि  मिस्टर  as  का  वेतन  ६,७५०  रुपये  प्रति  मास
 समवाय

 के  कुल  लाभ  पर  २ प्रतिशत  कमीशन दी  ६,०००  रुपया  प्रति  वर्ष  के  हिसाब  से

 परिवहन  भत्ता  दिया  शौर £  €,०००  रुपया  प्रति  वर्ष  के  हिसाब  से  मनोरंजन  भत्ता  दिया  जायेगा  ।

 महा  प्रबन्धक को  भी  बिल्कुल  बही  सुविधायें  दी  गई  हैं  ।

 यदि  यहाँ  हाल  रहा  तो  समाजवादी ढंग  के  समाज  की  स्थापना  न  हो  सकेगी  ।  तो  श्राप

 देख  ले ंकि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  क्या  हो  रहा  है  ।

 श्री  alo  पी०  नायर  )  मैं  भी  श्री  सोमानी के  संकल्प  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 यद्यपि वह  एक  व्यापक  संकल्प  हैं  तो  भी  श्री  सोमानी  सभा को  प्रभावित  न  कर  सके ।  श्री  सोमानी

 ने  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  से  कुछ  भाग  पढ़  कर  सुनाये  हैं  कौर  सरकारी  क्षेत्र  की  कड़ी

 mara  की  हूं  ।  उन्होंने  सरकारी क्षेत्र  के  बारे  में  एक  भी  eer  शब्द  नहीं  कहा  है  ।

 उन्होंने  संकल्प  को  प्रस्तुत  करते
 हुए यह  कहा कि  सरकारी  क्षेत्र  ने  तो  सभो  उद्योगों  पर

 एकाधिकार-सा  जमा  रखा  है  जब  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 में  प्रतियोगिता चल  सकती  है  इस  लिये

 उसमें  पर्याप्त  प्रगति  हो  सकती है

 श्व  ज़रा  सरकारी  क्षेत्र  श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  इन  दोनों  की  तुलना  कीजिये  ।  सीमेन्ट  उद्योग

 इस  समय
 गैर-सरकारी  उद्योगपतियों

 के  हाथ  में  जिन्होंने  उसकी  कीमत  बहुत  बढ़ा  दी

 मैं  पूछता  हूँ  कि  यदि
 उस  पर  गर-सरकारी  उद्योगपतियों  का  एकाधिकार  नहीं हैं  तो  राज  सीमेन्ट  का

 मूल्य कम
 क्यों  नहीं  हो  रहा  है

 ?

 हन  शोज  अरी
 परियोजनाओं  के

 निर्माण  के
 लिये  सीमेन्ट की

 मिल  अ  ग्रेजी
 में
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 यन
 गि  फंदा

 पे  संकर

 [  श्री  वी०  पी०

 न

 श्रावस्यकत  ह
 rey

 वह
 उपलब्ध  नहीं  होती

 ।  लोगों
 को  काले  बाजार  से  सीमेन्ट

 खरीदनी
 पड़ती  है

 ।  इ

 लिये  लोग
 ं  को

 शेरनियों  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।
 ot  aft  सातारी  स्वयं

 बतायें
 कि

 इस
 उद्योग

 ने  देश  के  लिये  क्या  किया  है
 ।

 ्

 इसी  प्रकार  से  सूती  धागे  की  स्थिति  ले  लीजिये  ।  राज  उसकी  कीमत  इतनी  बढ़ गई
 7

 दी

 के  दिनों  में  भी
 नहीं  तो  मैं  पूछना  चाहता हूँ  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  ने  कौन-सा  महान व

 ?  गर-सरकारी  क्षेत्र  तो  केवल  भ्र पना हित  चाहता  हैं  ।  मैंने  लोक-लेखा  समिति  war  प्राव

 fa

 त  के  सदस्य के
 नाते  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बहुत  से  उद्योगों  का  निरीक्षण  किया  ह

 च
 कह  सकता हूं  कि

 वहां  को  अवस्था
 बहुत ही  बुरी  है  ।  उनकी  तुलना  में  सरकारी उ

 re भ्रमित  सुविधायें  दी
 जा  रही  हैं  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  अधिक  सुविधायें  न  दी  जाने  का  ae  ं

 र

 यह  हैं  कि  उन  उद्योगपतियों  को  राष्ट्र  निर्माण  में  कोई  रुचि  नहीं  वे  तो  केवल

 लाभ  चाहते  हैं  ।

 द  शप  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के किसी भी  उद्योग  का  उदाहरण  लीजिये  ।  कच्चे  माल  का  चाहे  कितना

 फे
 भाव

 कम
 हो  तैयार  माल  का  भाव  कम  नहीं  किया  जायेगा  ।  तेल का  मूल्य  प्र  बहुत

 a  मा  तक
 गिर  गया  है  परन्तु  साबुन  का  मूल्य  बिल्कुल  नहीं  घटाया  गया  है  ।

 मैं
 श्री  सोमानी

 के
 इस  कथन  से  सहमत  हूँ  कि  प्राक्कलन  समिति ने  सरकारी  क्षेत्र  की  कु  एक

 rq  की  इंगित  किया  |  परन्तु  उन्होंने  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के

 बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  ।
 मैं  चिक तु

 में  न  जाकर  केवल  दो  मामलों  का  ही  उल्लेख  करूँगा  |  जांच  श्रायोग  ने  rey  के  अपने

 प्रतिवेदन में  लिखा  है  कि  एक  कपड़ा  मिल  के
 प्रबस्ध-श्रभिकर्ताओं

 ने  आयकर
 से  बचने

 के  लिये  कि
 स  अकार

 से  गल
 गलत

 तरीकों का  सहारा  लिया  ।  क्या  किसी  भी  सरकारी  उद्योग  को  कोई  इस  प्रकार

 पदे
 हुई  हैਂ

 za  से  बढ़  कर  एक  प्रौढ़  गम्भीर  मामला  हैं  ।  आय  कर  जांच  के  १९५३  के  sf  य  दन  में

 उस
 म

 मलें  का  उल्लेख  है  कि  सूती  कपड़े  के  एक
 ने  झूठे  घंटे  दिखा  कर  बहुत  से  धन

 का  हेर

 र

 il

 —  1

 तो  इस  प्रकार  मैं  श्री  सोमानी को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  उनका  सरकारी  क्य

 गया  आरोप
 गलत  बल्कि  वास्तव

 में  उस
 प्रकार

 की  व्यवस्था  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ं

 आयकर  जांच  ने  इस  प्रकार  की  एक  गड़बड़ी  का भी  उदाहरण  दिया हैं  जस
 a  मिल  में  कई  वर्षों तक  झूठे  घाटे  दिखाय  जाते  रहे  वह  धन  प्रबन्ध  अभिकर्ता  प्राप्त

 ते  रहे  हैं  ।  तो  हम  देखते  हैं  कि  ग्रायकर  जांच  आयोग  द्वारा  दिये  ये  उदाहरण  बताते  हैं  कि

 सरकारी  क्षेत्र में  क्या  कुछ  ही  रहा  है  ।  में  इस  प्रतिवेदन में  से  इन  उदाहरणों  उल्लेख

 रहा हैँ  कि  श्री  सोमानी  ने  अपनी  बात  को  मनवाने  के  लिये  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिषेध

 प  लिया  है  ।  मैं  हूं  कि  श्री  सोमानी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  सरकारी  क्षेत्र के  विकास  को  देख

 कुछ  ऋद्ध  से  हो  रहे  हैं  ।  इसीलिये श्री  सोमानी  गैर-सरकारी  क्षेत्रक  किसी  भी  त्रुटि  x

 संकेत  न  करके  सरकारी  क्षेत्र  की  ही  त्रुटियों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं
 |

 इसलिये इन  परिस्थितियों में  हमें  इस  संकल्प  को  स्वीकार  देना  चाहिये ।  मैं  हीं

 ता  कि  सरकारी क्षेत्र  में  कोई  त्रुटि  हैं  ही  नहीं
 |

 सरकार  ने  इन  उद्योगों  को  प्रभी-प्रभी  प्रारम्भ  किया

 लये  इनमें  एक  त्रुटियां  रह  जाना  कोई  स्वाभाविक  बात  नहीं
 है

 co OL ferseart AeA at  सोन

 दस

 dred  एक

 ऐसे

 व्यक्ति

 के

 हारा  चलाई

 ना  रई  जो
 कि  एक  समय  एक

 |  मस्तान  कट  शायोटिकस  न्  एक  र
 कूटनीतिज्ञ  जा  रही हू

 थ
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  स

 एयरक्राफ्ट  फैक्टरीਂ  एक  wafers  ब्यक्ति  द्वारा  चलाई  जा  रही  कौर  सुन्दरी  फैक्टरी  एक

 ऐसे  व्यक्ति  के  हारा  चलाई  जा  रही  है  जिसने  अपनी  सारी  ae  रेलवे  विभाग  में  व्यतीत  की  थी  ।
 तो

 इस  प्रकार  से  सरकारी क्षेत्र  में  भी  कई  त्रुटियां हूँ

 हमें  ्  उद्योगों के  लिये  stairs  प्रबन्धकों का  एक॑  at  सा  तैयार  करना  इस

 के  साथ ही  साथ  लागत  लेखापालक  तथा  प्राक्कलनों के  लिये  कोई  कौर  उपाय  खोजना  चाहिये  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  हमें  इंजीनियर  विशेषज्ञों का  भी  एक  ग्रुप  तैयार  करना  हम  उन  उपक्रमों

 के  प्रबन्ध  में  कर्मचरियों  को  भी  स्थान  दे  सकते  सरकारी  क्षेत्र के  बारे  में  यदि इस  प्रकार

 सुझाव  दिये  जायें  तबਂ  तो  माना  जा  सकता  है  पर्त  श्री  सोमानी  ने  तो  भ्र पने  संकल्प  में  सरकारी  क्षेत्र

 की  कंवल  त्रुटियों  का  ही  उल्लेख  किया  है  कौर  दूसरे  क्षेत्र  की  कोई  Ale नहीं  बताई |  इसलिये हमें  इस

 संकल्प  पर  कोई  विचार  नहीं  करना  चाहिये  |
 इसे  भ्र स्वीकार  कर  देना  चाहिये  ताकि  देश  में

 व्यक्तिगत

 हित  सार्वजनिक  राष्ट्रीयहितों  पर  आधिपत्य  न  जमा  लें  ।

 महोदय  :  अरव  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  |

 fat  सी०  डी०  देशमुख  संभा  के  दोनों  पक्षों  की  प्रोसेस  श्राज जो  भाषण  हुए हैं
 उनस  मरा

 काम  बहुत  सरल हो  गया  मेरे  लिये  केवल  औपचारिक  रूप में  हो  यह  कहना  आवश्यक  गया

 हैकि  में  इस
 संकल्प

 का
 विदेघ

 करता  हूं
 ।

 जहां  तक  इस  संकल्प  की  शब्दावली गौर  क्षेत्र  का  सवाल  तप्ती  व्याप्ति
 को  नाट

 पूर्ण  तात्पर्य  है  अ्रत्यधिक  क्लार्क  होना  ।  इसमें  एक  वैधानिक  त्रि  भो  हैं  ।  यह

 सरकार से  एक  समिति  नियुक्त  करने की  सिफारिश  करती है  जिसे  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को

 न
 देकर  संसद  को  देना  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  प्रक्रिया

 ate
 कहीं  भो  नहीं  हैं  ।  ale  dag  कोई  समिति

 नियुक्त  करती  है  तो  वह  नायर  देगी  उसका  प्रतिवेदन  संसद्  के
 समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाय ।  यदि

 सरकार  कोई  समिति  नियुक्त  करती  हैं  तो  उसका  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  किया जाना  चाहिये

 सरकार को  इसे  संसद  के  समक्ष  रखना  चाहिये  ।

 इन  औपचारिक  कौर  गम्भीर  त्रुटियों  के  अलावा मैं  वस्तुतः  ना  जानता  कि  इंस  प्रकार

 संकल्प  से  कौन-सा  प्रयोजन  निकलेगा |  ऐसा  कहने  से  मेरा यह  तात्पर्य  नहीं  हैं  कि  संकल्प के

 प्रस्तावक  का  कोई  विशेष  sera  सभी  का  चाहे ंवे  इस  पक्ष  के  हों  त्त्व  विरोधी  पक्ष  क

 यह  उद्देशय  होना  चाहिये  कि  संसाधनों  का  दुरुपयोग  न  किया जाय  और  उनका  यथासम्भव

 उपयोग  किया जाय  i  किन्तु  मेरा  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  में  मतभेद  है  कि  वे  इसे  स्वीकार  करने

 को  प्रस्तुत  नहीं हैं  कि  नवजात  सरकारी  क्षेत्र  में  राज  जो  कुछ  भी  किया  जा  रहा  उससे  कहीं  अधिक

 समुदाय  विरोधी  कार्यों  के  लिये  संसाधनों  का  दुरुपयोग  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  किया  जाता  है  ।  इन.बातों

 से  यह  बात  पदा  हुई कि  मैँने  कभी  वक्तव्य  दिया  जिसके  सम्बन्ध  में  यह  प्रदान  गये  कि  क्या  मेरी

 राय से  agate  अच्छा  होगा कि  गर-सरकारी  क्षेत्र के  कार्य  की  किसी  आयोग  अथवा  समिति  द्वारा

 परीक्षा की  ।  मैने  गलतियां  ढंढने  की  भावना  से  ऐसा  नहीं  कहा  ।  मेंने  कहा  था कि  हमारे  सन्तोष

 के  लिये  यह  बात  जानना  अधिक  आवश्यक  हैं  कि  देश  के  हक  में  संसाधनों का  सबसे  लाभकारी  उपयोग

 बया  हो  सकता है  |

 यह  सच  है  कि  में  हमारा  ध्यान  एक  संकीर्ण  विषय पर  केन्द्रित r  हम  संसद  के  प्रति

 उत्तरदायी  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  कभी  हाल  एक  महत्वाकांक्षी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 बना

 रहे  हें  इसलिये  हमें  समस्त  र
 समस्त

 राष्ट्रीय  संसाधनों  का  विचार  करना  चाहिये  कौर  मामलें को  शझ्रसंयत

 दि जी  में अंगे



 RRes  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  ्  अप्रैल  ?  EY ¢
 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति के  बारे में  संकल्प

 [  श्री  सी०  डी०  देशमुख  ]

 दृष्टिकोण  से  नहीं  देखना  चाहिये  ।  मुझे  उस  सभा  के  समक्ष  जिसने  अभी  हाल  व्यक्त  स्कंध  उपक्रमों

 के  संगठन  कौर  प्रबन्ध  उपक्रमों  के  संगठन  और  प्रबन्ध से  सम्बन्धित  सारी  प्रणाली  पर  विचार  किया

 यह  सारी  बातें  करना
 झ्रावश्यक  नहीं  उस  विधान  को  पारित  करते  समय  सभा  को  यह  विचार  करने

 का  aa  मिला
 था  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्रों

 में
 कितने  तरीकों

 से  देश  के  संसाधनों  का  दुरुपयोग  भ्र ौर

 दु व्यवस्था होती  मैं इस  पहल  को  नहीं  लेना  चाहता  क्योंकि  अरन्य  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  काफी

 कह  चुके ह  मेरे  विचार  से  हमें  एकांगी  दृष्टिकोण  लेकर  इस  प्रश्न  को  नहीं  उलझाना  चाहिये  |

 हम  अपना  ध्यान  केवल  इस  कौर  देना  चाहिये  कि  हमारे  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  यथावत  अधिक

 लाभ  उठाया  जाय |

 फिर
 भी  में  एक  दो  बातें  कहना  चाहता  हूँ

 ।
 जैसा

 कि
 अरन्य  सदस्यों  ने  बहुत से  जो

 कि  सरकार ने  अपने  हाथ  में  लिये  गेर-सरकारी  क्षेत्रों में  ही  स्थापित  किये  गये  थे  ।  नेपा  मिल्स

 nix  विशाखापटनम  दीप  बिल्डिंग  ats  का  उदाहरण  दिया  गया  है  ।  कई  गैर  सरकारी  उपक्रम  इस  समय

 सरकारी  क्षेत्र के  साथ  मिलकर  काम  कर  रहे  हैं  ।  फर्टिलाइजर  सुन्दरी  कारखाने  के

 साथ  काम  कर  रहा है  ।  यदि  हम  दायित्व के  संकीर्ण  प्रश्न  को  लें  तो  ग्रुप  इस  बात  से  सहमत  होंगे

 कि
 संसद्

 को
 यह  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिये  कि  उस  धन  जो  कि  इतने  परिश्रम  के  पश्चात  प्राप्त  होता

 है  शौर  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लियें  दिया  जाता  यथासम्भव  अच्छा  से  भ्रच्छा  उपयोग  किया

 जायगा ।  इस  बात  को ध्यान में  रखते  हए  झपने  बजट  भाषण  के  दौरान  इस  yea पर  समिति

 बनाने  का  जिक्र  किया  था  ।

 मेंने कहा  था  कि

 आगामी
 पांच  वर्षों  में इस

 बढ़ते  हुए  व्यय  अपव्यय  तथा  दुरूपयोग
 की

 कई  सम्भावनाये

 पदा  हो  जायेंगी  इसलिये  इस  व्यय  के  ऊपर  भ्रमित  कड़ी  निगरानी  रखना  शझ्रावद्यक  होगा

 जिससे  कि  कर  दाताओं  को  प्रायोजित  व्यय  का  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  हो  ॉ

 मैं  भाषण  के
 उस  भाग  को  पुनः  पढ़  कर  सभा  का  समय  नहीं

 लेना  लेकिन  मेरा

 यह  था  far  इसी  प्रकार  की  किसी  व्यवस्था  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  के  अनुमोदन

 विद्वेष रूप  से  चुने  हुए  दलों  द्वारा  केन्द्र  तथा  राज्य
 की  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  के  क्षेत्र  में  पूरी  तरह

 जिसमें  निरीक्षण  भी  शामिल  हैं  करने  का  काम  संगठित  किया  जाय  |  मेने  यह  भी  कहा  था  कि  इन

 दलो ंमें  सरकारी  पदाधिकारी  तथा  गैर-सरकारी  व्यक्ति  दोनों  ही  होंगे  ।  वे  लोग  प्रत्येक  प्रकार  की

 तत्सम्बन्धी  जाँच  के  लिये  विशेष  रूप  से  चुने  जायेंगे कौर  मैने  यह  भी  कहा  था  कि  उन्हें  बाहर  के  विशेषज्ञों

 भी  सहायता  मिल  सकती  है  ।

 जहां  तक  प्रणाली का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  से  यदि  कोई  जाँच  करना  चाहे तो  एक  व्यापक

 जिसको  सरकारी  उपक्रमों  की  जांच  करने  में  वर्षों  लगेंगे  नियुक्त  करनें  की  अपेक्षा  मामले

 को  हल  करने  का  यह  अधिक  अच्छा  तरीका  है  ।  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  इसका  अधिक  बरच्छा

 परिणाम  निकलेगा  ate  यदि  दुम  भाषण  में  निर्देशित इस
 आंशिक  प्रणाली  को

 ०५
 तो  हम

 Aas

 शी घ्रतापुवंक  काम  कर  सका ।

 अब  माननीय  सदस्य  प्रस्तावक  महोदय यह  कर  सकते  हैं  कि  यह  बात  भावी  परियों

 aaa शौर  चाल  परियोजना ग्र ों  के  सम्बन्ध  में  ही  है  शोरिशे  उपक्रमों  के  सम्बन्ध में  नहीं  हैं  जो

 स्थापित  हो  चुके  इसलिये बाद  में  मझे  ही  स्थापित हुए  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर

 पारित  हुई  बातों का  संक्षेप  में  निदेश  करना  पड़ेगा  ।  मैंने  प्यार  भाषण  का  निर्देश  इस  कारण
 किया

 कि
 कई  जिनका  संकल्प  में

 जिक्र
 किया  गया  शुरू  हो  चुकी  हैं  प्रौढ़  मैं

 मानता



 १४  REUSE  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  २२६६

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे

 हूँ  कि
 यदि

 जाँच  करने  वाले  दलों की  नियुक्ति  की  जायेगी
 तो

 वें  उन  परियोजना झर ों  के  पूरे  हुए
 अथवा

 अधूरे  दोनों  भागों  की  जांच  करेंगे |  मेरे  विचार  से  प्रस्तावक  महोदय  इस  बात  से  श्रव्य  सहमत  होंगे
 कि

 बहु  प्रयोजनीय  परियोजनाओं  को  इस  प्रकार की  जाँच  क ेक्षेत्र  से  बाहर  रखना  चाहिये  |  इसके

 कई
 कारण  वे  बहुचर्चित  जांच

 के
 लिये  प्रस्तुत  नहीं  होती

 ।  उनका  अध्ययन  विशेषज्ञों  द्वारा ही
 हो  सकता  है  शर  क्योंकि  लोक-सभा

 ने
 मेरे  सहयोगी  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  की  मांग  स्वीकार

 कर
 ली  हैं

 इससे
 मैं  यह

 समझता  हूं  कि  उन्होंने  उनके  द्वारा  रखें गये  सुझावों  को भी  स्वीकार  कर

 लिया है  ।  उन्होंने  सभा  का  ध्यान ga  बात  की  दौर  झ्राकर्षित
 किया  था

 कि
 उन्होंने  बहु प्रयोजनीय

 परियोजनाओं  के  कार्य में  निरन्तर  जांच  करने  के  आदेश  दिये  हैं  ।

 इन  परियोजना ग्र ों के  सम्बन्ध  में  एक  बात  शर  याद  रखनी  चाहिये ।  वह  यह  है  कि  इनके

 अन्तर्गत  लगी  हुई  वित्त  की  राशि  इतनी  अधिक है  कि  उसकी  तुलना  क्षेत्र  से  नहीं

 हो  सकती  है  ।  यदि  हम  भाखड़ा  नंगल  को  लें--मुझे  नवीनतम  प्राक् कलित  राशि  याद  नहीं  oO —a7aite

 यह  राशि  १६५  करोड़  रुपय ेहै  ।  दामोदर  घाटी  परियोजना  पर  व्यय  की  नवीनतम  srt afar राशि

 go  ५ करो ह कन रुपय  हीरा कुड में  यह
 do  करोड़  रुपये  से  जरा  ही  कम  है  ।  ये  बहुत  बड़ी  राशियां

 हैं  जिनकी  तुलना  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  भी  अकेले  उपक्रम  से  नहीं  हो  सकती  कुछ  भी

 ये  आवश्यक  परियोजनाएं  हैं  जिनका  प्रचार  सरकारी  क्षेत्र  को  लेना  होगा
 |

 केवल  एक  ही  अन्य  विकल्प
 की  सम्भावना  की  जा  सकती  है  ।  वह  यह  है  कि  इन  कामों के  लिये  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ठेके  दिये

 जायें  ।  मैं
 विस्तार

 में  तो  नहीं  बता  सकता  किन्तु  जाँच  करने पर  ज्ञात  होगा  कि  जब  ऐसे  अथवा

 इसी  प्रकार  के  भ्रष्ट  कार्यों  को  ठेकों  पर  किया  गया  तो  उन  कार्यों  का  प्रति  एकड़  व्यय  झ्रथवा  उत्पादित

 शक्ति  की  प्रति  इकाई  का  व्यय  कहीं  श्रमिक  रहा  कुछ  अपवाद भी  हो  सकते  जैसा कि  कनाडा

 में  विद्युत  उत्पादन  के  सम्बन्ध  क्योंकि  वहां  की  स्थिति  कहीं  अच्छी  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एंक  अरन्य  wed  भी  निपटा  देना  चाहता  हूं  जिसका  जिक्र  प्रस्तावक महोदय

 तथा  श्री  चटर्जी  दोनों  ने  किया था  ।  यह  आयोजित  व्यय  में  कमी हो  जाने  के  सम्बन्ध  में  था  ।  यह

 संकेत  किया  गया  कि  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  की  तुलना  में  इन

 vat  के  निर्माण  अथवा  क्रियान्विति  में  कोई  गम्भीर  त्रुटि  रही  है  ।  मेरे  विचार  से  हम  दो  तुलनात्मक

 चीज़ों  की  तुलना  नहीं कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र  इस  प्रकार  प्रायोजित  wy

 व्यवस्था  को  लेकर  नहीं  चलता  कौर  यदि  वह  इसे  प्रारम्भ  करता  भी  हैँ  तो  वह केवल  अपने

 अंशधारियों
 के  प्रति  ही  उत्तरदायी  रहता है  अथवा  उनके  प्रति  उत्तरदायी  रहता है  जो  कि  किसी

 fags  परियोजना  बनाने  के  लिये  उत्तरदायी  होते  जबकि  दूसरी  झोर  हमारी  योजना  एक  राष्ट्रीय

 प्रयत्न है  जहाँ  कि  लक्ष्य  प्रावश्यक  रूप  से  श्र  लगभग  जानबूझ  केर  महत्वाकांक्षी  रखा  जाता  है
 जिससे

 विदेश  योजना को  क्रियान्वित  करने में  यथाशक्ति  प्रयत्न  करे  ।  इसलिये  राष्ट्रीय  योजना  शारिवा

 एक  बड़े  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रयोजन  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र की  व्यक्तिगत  परियोजनाओं  की  पूर्ति

 में  स्तर  हो  सकता  है  ।  इसलिये  मेरे  बिचार  से  यद्यपि  इस  कमी  की  मामूली  जांच  की  जानी  चाहिये

 तथापि  उनके  लिये  बाकायदा  जांच  शुरू  करने  का  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता ।  यह
 जांच  श्रव्य

 होनी  चाहिये  कि  यह  कमी  क्यों  हो  रही  हैं  ।  क्या  इसलिये
 कि  देश  संसाधनों

 को  जुटाने  में
 समर्थ

 नहीं  हो  सका है  अथवा  किसी  ऐसे
 स्थान

 में
 प्रशासनिक  कार्य  असफल  रहा है  जहाँ कि

 प्रशासनिक

 कार्य  किया  जाना  चाहिये  था  ।  यह  सारी  जांच  बहुत  श्रावक  है  किन्तु  इसे  किसी  अवैध  कार्य  का  पता

 नहीं  चलता  है  ।  इसलिये  सभा
 को

 योजनाओं  को
 क्रियान्वित  करने

 की
 राशि  में  कमी  होने

 पर  बहुत

 ध्यान  नहीं  देना
 चाहिये

 यह  बात  बहुप्रयोजनीय  परियोजना ग्र ों
 के

 सम्बन्ध
 में  है

 ।
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 सी०  डी०
 देशमुख  ]

 जहां तक  अन्य  परियोजनाओं  का  प्रदान हैं  दे  afearrar  औद्योगिक  उपक्रम  हैं  कुछ

 सामान्य  बातें  ध्यान  में  रखनी  चाहिये उनमें  से  कई  नातों  का  श्री  त्रिपाठी  ने  उल्लेख  किया  है  जिन्होंने

 मेरे  विचार  से  इस  विषय  में  लय  योगदान  दिया हैं  ।  हमें  एकाधिकार  प्रतियोगिता  कौर  मांग

 mre  पूर्ति  क प्रइन पर पर  गहराई  से  विचार  करना  चाहिये ।  जैसा  कि  कई  सदस्यों  ने  बताया  यें  सभी

 बातें  सरकारी  उद्योगों  में  उसी  प्रकार  लाग  नहीं  होती  जैसे  किशोर-सरकारी उद्योगों  में  लागू  होती

 हैं  क्योंकि  गैर-सरकारी  जैसा कि  कई  सदस्यों  ने  बताया  है  उतना  लाभ  प्राप्त  करना  चाहते

 हूं  जितना  कि  उस  समय  प्रचलित  किसी  सामाजिक  azar  आर्थिक  प्रणाली  क  द्वारा  स्वीकृत  होता

 @  |  निस्संदेह  अभी  हाल  तक  यह  बात  स्वयंसिद्ध  समझी  जाती  थी  कि  गैर-सरकारी  उद्योग  उतना  लाभ

 अर्जित कर  सकते  हैं  जितना  कि  प्रतियोगिता  अथवा  मांग  ग्रोवर  पूर्ति  के  नियम  से  सम्भव  हो  सकता  हूं  ।

 यदि  कोई  हाल के  आर्थिक  इतिहास  के  पृष्ठों  को  देखे  तो  उसे  पता  लगेगा  कि  इस  प्रणाली

 की
 कार्य  समुदाय  के  लिये  कितना  हानिकारक  शा  भ्रमणा  हो  सकता था  । मैं  १९६४८ की  बात  सोचता

 हूं  जब  कि  खाद्यान्नों
 शौर  कपड़े  से

 नियंत्रण
 हटा  लिया  गया  at  प्रतियोगिता  एवं  मांग

 are  पूर्ति
 का  नियम  काम  करने  जिसके  फलस्वरूप एक  या  दो  महीनों  के  ही  कपड़े  के  नृत्यों  में

 ७०
 प्रतिशत  वृद्धि  हो  गई  थी  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  न  हम  इस  प्रकार  माल  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  और

 न
 हम  उसे  इतनी  स्वतन्त्रतापुर्वक  बेच  ही  सकते  हैं  ।

 कुछ  लोगों  जो  सैद्धान्तिक  विचार  रखते  यहां
 तक  कहा है  कि

 सारे  सरकारी

 उदाहरण  के  लिये  जनता  के  लाभ  के  लिये  संचालित  किये  gales  न्यूनतम  मूल्य  लें  कौर

 यदि  उनका  उपयोग  लोगों  का  अतिरिक्त  दिस
 प्राप्त

 करनें  लिये  किया  जाय  तो  उसे  लगभग  कर

 लगाने  के  समान  समझा  जाना  चाहिये  र  उस  दशा  में  मुल्यों  को  निश्चिंत  करने  के  पुत्र  उस  पर  सभा

 की  aor  ली  जानी  चाहिये  |  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सिद्धांत के  इस  चरम  रूप  के  मानने  वाले इस  देश में

 ed  कम  हैं  ।  विरोधी  सदस्यों  को  यह  ज्ञात  होगा  कि  प्रजातन्त्र  के  पश्चिमी  रूप  के  अनसार  काम न

 वालें कई  दोम  राज्य  उपक्रमों  के  हारा  अजित  लाभ उन  देशों  के  अ्रार्थिक  विकास की  व्यवस्थ

 करने  का  महत्वपूर्ण  साधन  हूं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  पर  बिचार  करते  समय  कई

 शास्त्रियों ने  इस  प्रकार  के  भी  सुझाव दिये  हैं
 ।

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  मत  नहीं  है  |

 प्रायोगिक  रूप  से  हम  इस  प्रकार  के  कई  सरकारी  उपक्रमों  के  संचालन  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  सरकारी

 व्यापार  झर  निर्माण  हम  प्रारम्भ  कर  चुके  हें  किन्तु  यदि  उनसे  बहुत  अधिक  लाभ  कमाना  भी  सम्भव

 होतो  भी  मुझे  संदेह  है  कि  इस  समय  देश  तथा  यह  सभा  सरकार
 को  इस

 प्रकार  लाभ
 उठाने  देगी  ी

 तुलना  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लाभ  से  की  जा  सके  ।  कम  से  कम  जहां  तकਂ  रक्षित  राशि  का  सम्बन्ध है

 सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र
 की

 स्थिति  बहुत  भ्र सुविधाजनक
 |  विभागीय  रूप  से  संचालित

 उपक्रमों  में  आन्तरिक  रूप  से  रक्षित  राशि  जमा  करने  की  कोई  प्रणाली  नहीं  जब  कि  wea  प्रणालियों

 कर  मलय  निश्चित  करने  तथा  मलय  नियंत्रण  के  द्वारा  हम  गैर-सरकारी क्षेत्रों  को

 कंवल  लाभ  ही  नहीं  कमाने  देते  अपितु  उन्हें  पर्याप्त  रक्षित  धन  एकत्रित  करने  ale  विस्तार कर  सकने

 का  अवसर देते  हैं  ।  जैसा  कि  में  कह  चुका  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  अभी  इस  पद्धति के  गत सार

 कार्य  करने  की  स्वतन्त्रता  नहीं  मिली  हैं  ।

 गैर-सरकारी क्षेत्र  सदैव  संरक्षण  पर  निर्भर रह  सकता  है  ।  यदि  यह  आरोप  लगाया  जाता  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  में  सरकारी  उपक्रम  एकाधिपत्य  की  स्थिति  प्राप्त  कर  लेते  हैं  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी

 उद्योग  को  विदेशी  उत्पादन  के  विरुद्ध  लगभग  एकाधिकार  ही  प्राप्त  रहता  हैं  ।  उसका  मूल्य  कौन  चुकाता

 है  :  उपभोक्ता  |  उपभोक्ता  को  ऊंचे  शल्क  के  रूप  में
 य

 लय  चुकाना  पड़ता  हैं
 ।
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 हमारा  चीनी  का  उद्योग  है
 ।

 अन्य  देशों  में  चीनी  का  निर्माण  बहुत  सस्ता  हो  जाता  हैं  मैं  नहीं

 जानता
 कि

 भारत  के  उपभोक्ताओं  को  कितने  वर्षों  तक  यहां  चींनी  के  निर्माण  का  मूत्य  चुकाना  पड़ा  है  |

 में  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  यह  झ्रनिवायं  रूप  से  ही  गलत  है  |  इन्हें  स्थितियों  के  अनुसार  ढाला  जायेगा
 स्थितियां  कठोर  होती  जा  रही  हैं--प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  जांच  भ्र ौर  पुनरीक्षण  gar  झ्रावश्यकता  होने

 पर  गर-सरकारी  क्षेत्र  पौर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  ऊंचे  ग्रायात  शुल्क  के  रूप  में  सं  रक्षण  मिलेगा
 ।
 मेरे  कहने

 का  अभिप्राय ag  है  कि  मामूली  स्थितियों
 के  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्रों  की  तुलना  में  गैर-सरकारी  क्षेत्रो

 के  गुणावगुण ों के  सम्बन्ध  में  कोई  नतीजा निकाल लेना  ठीक  नहीं  है
 ।

 हमें  दोनों  की  ही  लाभ
 कौर  हानियों

 को
 स्मरण  रखना  चाहिये

 ।

 में  इस  विषय  को  यह  कह  कर  समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  केवल  आर्थिक  दुष्टि  से  नहीं  बल्कि
 सैद्धांतिक  दृष्टि  से  इस  बात  का  निश्चय  कर  लेना  चाहिये  कि  कौन-सी  वस्तुएं  सरकारी  क्षेत्र में

 रखी  जायें

 ate  कौन-सी  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ।  यह  सिद्धान्त  देश  में  समाजवादी  आधार  पर  भ्रंश-व्यवस्था  करने  की
 £

 नीति  पर  झ्राधारित
 होना

 ।  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  सरकार  कुछ  ही  दिनों  में  अपनी  पुनरीक्षित

 औद्योगिक  नीति  सभा
 के

 प्रस्तुत  करेगी
 ।  उससे  हमारा  रास्ता साफ  हो

 जायगा
 ।  उस  के

 बाद

 यह  सिद्ध  करने  की  कोशिका  नहीं  की  जानी  चाहिये  कि  यह  ठीक  है  कौर  यह  ठीक  नहीं  है
 ।

 हमें  तो

 केवल यह  देखना  है  कि  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  राष्ट्र  के  हित  में  किया  जाता  हैं  या  नहीं

 वाद-विवाद  में  शायद  प्रस्तावक  ने  यह  कहा  था  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  MTA  इस  बात  पर

 ध्यान  देते  रहते  हैं  कि  उन्हें लाभ  हो  रहा हैं  या  नहीं  किन्तु  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  श्रंशधारी  नहीं  होते
 |

 में  समझता  हूं  कि  विषय  में  पास  के  सदनों
 को

 श्रंशरधारी  माना  जाना चाहिय े।

 कुछ  माननीय  बिना  किसी  को प्राप्त किये

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :

 उनका  लाभांश  यही  है  कि  देश  का  विकास  टीक  तरह  से  होता  रहे
 ।
 में

 art  करता  हूं  कि  कोई  भी  मंशा  किसी  उद्योग  में  इतनी  दिलचस्पी  नहीं  लेता  होगा  जितना  संसद

 सदस्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  लेंगे
 |  इस  बात  की  सुपुष्टि  इसी  चर्चा  से  हो  सकती  हैँ

 |
 जहां  तक

 कि

 उद्योग में  कोई  छानबीन  करने  का  प्रदान  उसी  उस  की  कभी  श्रेवहेलना  नहीं  करती  ।  प्रस्तावक ने  अनेक

 बार  प्राक्कलन समिति  का  उल्लेख किया  इसी  से  यह  पता  चलता  हैं  कि  समिति  द्वारा  काफी  छानबीन

 की  जाती हैँ  ।  यदि  कौर  किसी  छानबीन  की  जरूरत  हो  तो  समिति  उसका  भी  प्रबन्ध  कर  सकती

 प्राक्कलन  समित  ने  पन्द्रहवीं  प्रौढ़  सोलहवीं  रिपोर्ट  में  सरकार  के  सब  व्यवसायों  की

 जांच  की  है  दौर  भ्र पने  सुझाव  दिये  हैं  ।  तेहरवीं  ae  चौदवीं  रिपोर्ट में  की  गई  अधिकांश  सिफ़ारिशों  लाग

 की
 गई  हैं

 ।  कौर  में  समझता हूं  कि  सभा-पटलकर  विवरण  रख  दिये  गयें  किसी  ने  यह  शिकायत

 की  हैं  कि  हमने  कभी  सोलहवीं  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किये  faq  उसमें

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  कुछ  मौलिक  सुझाव दिये  गये  हैं  ।  इस  विषय  में  वित्त  मंत्रालय  तथा

 wey  मंत्रालयों की  राय  ली  जा  रही  है
 ।

 यह्  सत्र  पूरा  होते  से  पहले  हम  प्राक्कलन  समिति
 की

 सिफारिशों

 के  बारे  में  अपने  निश्चय  के  सम्मुख  अवद्य  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।  इन  सिफारिशों  पर  विचार  करने  में

 काफी  विलम्ब हो  गया  है  इसका  यह  set
 तो

 नहीं  कि  सब  छानबीन  फिर  से
 की

 जाय
 !

 aa  में  उन  बातों  का  उत्तर  देता  हूं  जो  सरकार  के  कुछ  विद्वेष  कार्यों  के  बारे  में  कही  गई  है  जैसे

 fad  कौर  चितरंजन  का  उल्लेख  किया गया  है
 ।

 मैं  उन
 सदस्यों

 का  भ्रामरी  हूं  जिन्होंने  यह  बताया

 है  कि  हम  आदर्श  नियोजक  बनने  का  प्रयत्न  तो  करते  हैं  चाहे  हमें  हमेशा  सफलता  नहीं  मिलती ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  तो  प्रयत्न  भी
 किया  जाता

 |

 मूल  wast  में
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 उपायों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्त  के  बारे  में  संकल्प

 [  श्री  सी०  डी०  देशमुख |

 चितरंजन  में  आवास  के  ऊपर  बहुत  व्यय  किया  गया  हैं  कौर जो  भी  उसे  देखने  जाये  उसे  इस

 पर
 श्राइचर्य  होता  हैं  क्योंकि  किसी  समय  वहां  इतने  सुन्दर  मकानों  के  स्थान  पर  जंगल  ही  जंगल  था  ।  इन

 उद्योगों
 में  जो

 रुपया  लगा  हैं  उसके  भिन्न-मिशन हैं  सुन्दरी  में  लगभग २५  या  २७  करोड़  रुपया  लगा

 है झ्नौर  चितरंजन  में  १४  या  १५  करोड़  रुपया  लगा  है  ।  इन  के  श्रतिरिवत  छोटे-छोटे  कई  कारखाने  खोले

 गये  हैं  जैसे  केबिल  पैनिसिलीन  फैक्टरी  aris  जिन  में  कुछ  करोड़  रूपये  खच  हुए  यदि इन  सब

 बातों  पर  कोई  उदारता  से  विचार  करे  तो  वह  निःसन्देह  इसे  नतीजे  पर  पहुंचेगा  कि  सरकार  ५  काम

 में  प्रसाद  नहीं  रही  हैं  प्रौढ़  समय-समय  पर  लोक-लेखा  समिति  तथा  प्राक्कलन  समिति  द्वारा  जो  भी

 पड़ताल  की  गई  उन  में  सरकार  का  व्यवहार  प्रशंसनीय  रहा  है  |

 माननीय  सदस्यों  ने  सुन्दरी  टेलीफोन  चितरंजन  कारखाना  शादी  हरनेक

 के  सुप्रबन्ध  कौर  ग्रहण  परिणामों  का  जिक्र  किया  है  ale  हम  अपनी  भूलों  को  सुधारते  चले

 जायें  तो  हम  यह  सिद्ध
 कर

 सकेंगे
 कि

 हम  जनता  के
 धन

 का  सदुपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  इस  प्रश्न  पर  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  कि  बड़ा  भ्रष्टाचार  फैला  हुमा  तौर  अपव्यय

 बहुत  किया  जा  रहा  हैं  ।  ऐसो  प्राम  बातें  लोग  कहते  रहते  हैं  :  अकेला  चना  भाड़  नहों  फोड़  सकता

 शर  यह  बात  जनता  के  लिये  भो  कही  जा  सकती है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में
 २००  रुपये  दैनिक  भत्ता

 जाता  है  जानता हूं  कि  ऐसे  व्यापारी  बहुत  ही  कम  हैं  जो  अपने घर  में  रहते हूं  या  जिनके

 पास  अपनी  कार  कलकत्ता  सभो  जगह  उन्हें  रहने के  लिये  शानदार  कोठियां  मिलती

 हूं  ।  यह  सब  अ्रामोद-प्रमोद  कम्पनियों  को  बदौलत  जब  सच  बात  कही  जाये  तो  ये  सब  बातें

 भो  कहनी  पड़ता  हैं  ।  समवाय  विधेयक  की  चर्चा  के  समय  मैँने  बताया  था  कि  प्रबन्ध  अभिकर्ता  झ्रामदनों

 का  १०  से  लेकर  १२-१/२  प्रतिशत  अपने  लिये  रखते हैं  जबकि  fared में  प्रबन्ध  का  व्यय  एक  प्रतिशत

 से  भी  कम  था  ।  वह  केवल  ०'६  प्रतिशत  था  ।  ad  उसे  बढ़ाकर  १  प्रतिशत  किया  क्योंकि  इससे

 कम  अच्छा  नहीं  लगता  |  सभा  यह  प्रश्न  कर  सकती  है  कि  आयकर-विभाग  इन  भत्तों  ale  को  छोड़

 देता  है  किन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  कप  पत्नी  करोड़  रुपये  का  जहां  व्यय  होता  हो  वहां  आयकर

 अधिकारी  इन  बातों  का  पता  नहों  लगा  सकता  ।  फिर  भो  हम  इनके  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  किन्तु  इस  में

 कोई  सन्देह  नहीं  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  भ्र पे क्षा  सरकारी
 क्षेत्र  में  इन  मामलों  में  बहुत  कम  खर्चें  होगा  |

 wage  प्रश्न  उठता है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्धक  कौन  सिद्धान्त  रूप  में  तो  हमने  पहले

 @  यह  घोषित  कर  दिया  हैं  कि  एक  औद्योगिक  सेवा  अथवा  प्रबन्ध  सेवा  की  आवश्यकता

 कठिनाई  तो  योग्य  व्यक्तियों  को  प्राप्त  करने  में  होती  है  ।  या  तो  हम  कुछ  अनुभवों  व्यक्तियों  पाते

 या  पुराने  प्रशासकीय  व्यक्ति  मिल  सकते हैं  जो  नया  अनुभव  प्राप्त  करने में  रुचि  ले  सकें या  फिर

 हमें  अच्छे  शम्मी  द में  के  लिये  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 से  मुकाबला  करना  पड़ता

 हम  अपने  अ्रफसरों

 को  वर्तमान  वेतनों  पर  नियुक्त  कर  सकते  हैं  किन्तु  यदि  कोई  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  किसी  को  ले  तो  वह

 छः  हज़ार  रुपये  मांगते  कौर  चिकित्सा  शादी  दस
 तरह

 की  सुविधायें  चाहते  हूँ
 ।

 तना  वेतन  देना  हमारे  लिये  सम्भव् नहीं  है
 ।  हमारे न  यही  एक  रास्ता है  कि  हम  नये  लोगों

 a  भर्ती  करें  अर  झपने  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  दें  ।  यह  काम  दो-तीन  वर्ष  में  नहीं  हो  सकता  |  इसमें

 कम से  कम  दस  वर्ष  लग  जायेंगे  कौर जब  हमने  सैद्धान्तिक  रूप
 में  इस  बात को  मान  लिया  हैं

 तो

 हम  इसे  अवश्य  कार्यान्वित  करेंगे  ।

 मे  समझता  हूं  कि  सभी  बातें  स्पष्ट  कर  दी  हूँ  शौर  यह  संकल्प  पूर्णरूपेण  अनावश्यक  प्रतीत

 होता है  ।  लोक-लेखा  समिति  तथा  प्राक्कलन  समिति
 ने  हमें  पहले

 ही  बहुत  सामग्री  देदी है
 तर

 सरकार  के  उतर  के  बाद  ये  समितियां  इन  प्रश्नों  पर  फिर  विचार  कर  सकती  |
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 शो  सारंग धर  दास  माननीय  मंत्री  ने  प्रभारियों  का  उल्लेख  करते

 हुए  अपने  भाषण  में  बताया हैं  कि  गैर-सरकारी  कम्पनियों  में  प्रंशघारी  उनके  हित-प्रहित  का  ध्यान

 रखते  हूँ  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री
 को  ऐसी  कम्पनियों  के  अंशधारियों  को  स्थिति

 का  पता

 श्री  सीखो  देशमुख  :  इस
 का  उत्तर  समवाय

 विधेयक  के  वाद-विवाद  के  रिकार्ड
 में  मिल

 सकता है  ।

 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  समवाय  विधि  समिति  के  प्रतिवेदन  मे ंभी  मिल  सकता  है  ।

 श्री  जी०  डी०  सोमानी
 चार

 माननीय
 सदस्यों  ने  संकल्प

 का
 बहुत

 दार  समर्थन  किया हूँ
 ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी

 ने
 जो  बातें  कहीं  हूँ  मैँ  उनमें  से  af

 कांग
 से

 सहमत  इसलिये  में  उनके  उत्तर के  रूप  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा |

 जिन
 दो  सदस्यों  ने  संकल्प  का  जोरदार  विरोध  किया है  मकान  भाषण में  उनकी  बातों का

 ही  उत्तर  दूंगा  ।

 जहां  तक  वित्त  मंत्री  के  विस्तृत  भाषण  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  न  तो  इतना  समय  ही  हैं  कि  उसके

 wart  में  कुछ  कहूं  प्रौढ़  त  उसकी  कुछ  झ्रावश्यकता  ही  हैं  ।

 प्रारम्भ में  ही  में  यह  स्पष्ट  कर  दूँ  कि  यह  संकल्प  सरकारी  क्षेत्र  के  विस्तार  का  विरोध  नहीं

 करता
 |  यह  संकल्प  मैँने  भूतकाल  के  कार्यकरण  के  दोषों  की  जांच  के  लिये  प्रस्तुत  किया है  ताकि  हम

 भविष्य
 में  उनका  सुधार  कर  सकें  ।

 यदि
 इस  संकल्प  का  उद्देश्य  सरकारी  क्षेत्र  के  विस्तार  का  विरोध

 करना  होता  तो  वह  पूर्ण नहीं  होता  क्योंकि  संकल्प  में  केवल  इतना ही  कहा  गया  है  कि  उसकी  जांच

 के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  जायें  जो  उसके  सुधार  के  लिये  सिफारिशों  प्रस्तुत  करे  |  इसलिये
 मैँ  समझता

 हू ंकि  यह  कहना  aaa  गलत हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र के  विस्तार से  भयभीत  होकर  उसके  क्षेत्र  पर

 प्रतिबन्ध  लगाने  के  उद्देश्य  से  यह  संकल्प  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  मैँ  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मैं

 सरकारी  क्षेत्र  के  विस्तार  का  स्वागत  करता  हूं  ग्र ौर इस  संकल्प  के  प्रस्तुत  करने  का  मेरा  एकमात्र  उद्देश्य

 यह
 था  कि  सरकारी  कार्यों

 में
 जो

 श्रनियमिततायें
 उनको  प्रकाश  में  लाया जाय  ताकि  भविष्य  में

 वे  दुहराई न  जायें  ।

 चूंकि
 af

 सरकारी  क्षेत्र  की  प्रशंसा  नहीं
 की

 इसलिये  भी  मेरे  विरुद्ध  बहुत  कुछ  कहा  गया
 |

 परन्तु

 वह  संकल्प  था  ही  इस  प्रकार  कि  मुझे  उसके  दोषों  का  ही  संकेत  करना  पड़ा  ताकि  भविष्य  में  उन्हें  दूर

 किया जा  सके  ।  मैं  भी  श्री  वी०  पी०  नायर की  तरह  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रशंसक  हूं  उसके  उज्ज्वल  भविष्य

 की  करता  हूँ  ।  हमारे  सरकारी  कर्मचारियों  ने  जो  कार्य  किया है  मुझे  उसका  गर्व  है  alt  मैंने

 लोक  सेवाओं  की  कार्यक्षमता  तर  सच्चाई  की  निन्दा  करनें  की  कल्पना  भी  नहीं  को  थी  ।

 परन्तु  जो  बात  मैंने  संकल्प  प्रस्तुत  करते  हुए  कही  थी
 कौर

 जो  अब
 फिर  कहना  चाहता  हूं  वह  यह

 है  कि  प्रावधान  समिति  की  उप पत्तियों  me  देश  में  समय-समय  पर  व्यक्त  किये  गये
 मतों

 के

 आधार पर  यह  स्पष्ट  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र में  व्यवस्था  सन्तोषजनक नहीं  है  ।  यदि  संकल्प का  विरोध

 करने  वाले  यह  समझते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  दोष  नहीं  हैं  तो  यह  गलत  है  ।  दोषों के  प्रति  उदासीनता

 का  परिणाम यह  होगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  अपने  लक्ष्य  की  पूछतीं  नहीं कर
 सकेगा

 ma  मैं  श्री  फ़िरोज  गांधी  द्वारा  कही  गई  विशिष्ट  बातों  पर  आता हूं  जो  उन्होंने  व्यंगात्मक

 ढंग  से  कहीं  ।  यह  बड़ी  विचित्र  बात है
 कि  चूंकि  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 के  कुछ  सदस्यो ंने
 सरकार गी

 चोरियों  को  रिश्वते ंदी  इसलिये  समस्त  गैर-सरकारी  क्षेत्र पाई  गई  झनियमितताओओं  के  लिये

 दायी हैं  ।  यह  एक  नया
 दर्शन

 है  कि  केवल  रिश्वत  देने  वाला  ही  दोषी  लेने  «वाला  नहीं  व्यापार

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  में  वीर

 १४  ्  EXE

 जी०  डी०  सोमानी ]

 के  क्षेत्र में  मेरा तो  यह  झपाव हैं  कि  लोगों को  कभी-कभी  अ्रावश्यकता  वद  अरपना  काम  कराने  के  लिये

 रिश्वत  देनी  पड़ती  |  वे  परिस्थितिवश ही  tar  करते  नहीं  |  इसलिये  श्री  फिरोज़  गांधी
 का

 यह  कहना  व्यर्थ हे  कि  चंकी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  आदमियों  ने  सरकारी  कर्मचारियों  को  रिश्वतें

 दीं  इसलिये  समस्त  गैर-सरकारी  क्षेत्र  दोषी  है  ।  यह  विचित्र  तर्क है  म  नहीं  समझता कि  माननीय

 सदस्य  अपनी  बात  सिद्ध  करने  में  कहां तक  सफल  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  सुन्दरी  के  कारखाने  का  सम्बन्ध  जिसके  सम्बन्ध  में  मेरे  माननीय  मित्र  a  विस्तृत

 झांकने  प्रस्तुत  में  विस्तृत  तथ्य  atta  प्रस्तुत  करने की  स्थिति  में  नहीं हूं  ।  मैंने  जो  कुछ
 भी  कहा था  ag  सुन्दरी  के  कारखाने  के  सम्बन्धਂ  में  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदनों  तथा  अन्य  प्रकाशनों

 पर  आधारित था  ।  मैँ  मानता  हूं  कि  उसने  wad  उत्पादन  का  लक्ष्य  पूरा कर  लिया है  ।  परन्तु  मैंने

 जो  संकेत  किया  था  ag  परियोजना  के  कार्यो-करण  के  ढंग  शर  उसके  उत्पादों  के  मूल्य  कें

 सम्बन्ध  मथा  |

 मेंने  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  जो  कहा  उसकी
 मे

 रे  माननीय  सदस्य
 ने

 बहुत
 निन्दा  की  ।  परन्तु  में  समझता

 हू ंकि  उन्हें इस  बात की  जानकारी  नहीं  वास्तव  में  मैंने  स्वयं  ही  उत्पादन  मंत्रालय की  मांगों  पर

 बोलते  हुए  रानी  गलती  सुधार  दी  थी  atc  कहा  था  कि  मूल्य  ३१४५  रुपये  से  घटा  कर  २७०  रुपये

 करं
 दिया  गया है  |  परन्तु  पहले तो  ३१५  रुपये  शौर

 इससे  अधिक भी  लिये
 जारहे

 पश्  Ato  डी०  देशमुख  :  मानतीय  सदस्य ने  यह  कहा  था  कि  यदि  दूसरे  कारखाने  की  सहायता

 न  करनी  जो  बहुत  अधिक  लागत पर  उत्पादन  कर  रहा  तो  उर्वरक  Ro  रुपये  प्रति टन

 के  हिसाब से  बेचा  जा  सकता था

 शो  जी०  Sto  सोमानी  :  मझे  ऐसी  किसी  योजना  की  जानकारी  नहों  है  कि  सरकार  गैर-सरकारी

 फरार खाने  की  सहायता  करनें  के  लिये  इतना  मुल्य  रखेगी  जो  व्यवस्था  के  लिये  हानिकारक  हो  अथवा

 कृषकों  के  दृष्टिकोण से  ठीक  न  हो  ।  भूतकाल  में  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  ने  बहुत  नुक्सान  उठाया  हैं  |

 जीए Go  एस०  थामस  )  :  मुझे  दुःख  हैं  कि  meas  के  सर्वेक्षण  कारखाने  से

 सी  तुलना  की  गई  ।  मैं  संकल्प का  विरोध  करता  हूँ  ।  परन्तु  हमें  उन  परिस्थितियों का  विचार
 रखना  चाहिये  जिनमें  वह  कम्पनी  काम  करती  हू  में  इन  परिस्थितियों के  कारण  सरकार  एक

 विस्तार  योजना  बना  रही हैं  झर  उसके  लिये  एक  मच्छी  धनराशि  देगी

 महोदय  :  इस  प्रकार  के  उत्तर-प्रत्युत्त रों  का  कोई  प्रीत  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  डो०  सोमानी  :  जहां  तक  क्षेत्र  के  leas  का  सम्बन्ध  वह  हमारे

 र्व  लिये  स्वेता  निगम  था  ।  जो  चीज़  अधिक  संगत  है  वह  स्वयं  उत्पादन  मंत्रालय  की  उर्वरक

 उत्पादन  समिति का  प्रतिवेदन  है  ।  उस  प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  लिखा  है  कि  यदि  राजस्थान  में  कोई  तनया

 उर्वरक  कारखाना  स्थापित  किया  जाता  हे  तो  वह  9d  रुपये  प्रति  टन  की  लागत पर  उर्वरक  बेच

 सकेगा  अर  फिर  भी  उसको  लाभ हो  सकेगा  ।  मझे  सुन्दरी  के  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत

 नहीं हैं  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  स्वयं  सरकारी  समिति ने  यह  कहा  है  कि  योजना  गलत  rare  पर

 बनाई गई  थी  ।  यदि  निर्माण की  लागत में  वृद्धि  के  बावजूद  एक  नया  कारखाना  १७५

 रुपयें  प्रति टन
 की

 दर  पर  उर्वरक  का
 उत्पादन  कर  सकता  हैं  तो  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  हैं  कि  सुन्दरी

 के
 कारखाने  की  समस्त  योजना  में  कोई  गलती  हैं  जिसका  मेरे  माननीय

 मित्र ने  उल्लेख  नहीं  किया  ।

 +
 मूल  अंग्रेजी  में
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 यदि  सुन्दरी  के  कारखाने  का  आयोजन  सही  लाइनों  पर  होता  तो  वह  भी  war  उर्वरक

 २७०  रुपये  नहीं  बल्कि  १७०  रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  बेंच  सकता  जिससे  कृषकों की  बहुत  बचत  होती  ।

 इसलिये  मे  रा  कहना  यह
 है  कि

 यद्यपि  मुझे  सिद्दकी  के  कारखाने
 के

 विंमान  प्रबन्धकों के  सम्बन्ध

 सें  कुछ  नहीं  कहना  है  फिर  भी  यह  तो  हे  ही  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  कभी-कभी  हमारी  परियोजनाओं

 का  आयोजन  इस  प्रकार  किया  जाता  है  कि  वह  उपभोक्ता  के  दृष्टिकोण  से  समदाय  के  लिये भार  बन

 जानता हैं  ।  मै  यह  बात  सुन्दरी  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  था  शर  यही  बात  श्री  फिरोज  गांधी
 ने

 बिल्कुल  छोड़  दी  ।

 तब  में  भत्ते  का  न्र  लेता  हूं  जिसका  श्री  फिरोज़  गांधी  ने  बार-बार  उल्लेख  किया  ।  मैने न  तो  अपने

 संकल्प  में  और  न  भाषण  में  ही  सरकार  द्वारा  कर्मचारियों को  दिये  गये  भत्तों  के  सम्बन्ध  सें  कोई

 आपत्ति  की  हैं  ।  इसलिये  ग्रह  संकेत  करना  किਂ  सरकारी  क्षेत्र  में  व्यापार-संस्थाओं  के  प्रबन्धकों  को  इतना

 मिल-:रहा हैं  इस  सम्बन्ध  में  असंगत  हैं  ।  मेंरी  भत्तों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  थी  ।  प्रविधिज्ञ  होने  के  नाते

 नहें  भत्ता  अच्छा  मिलना  ही  चाहिय े।

 संतुलन-पत्रों  के
 सम्बन्ध

 में  श्री  फिरोज़  गांधी  ने  चुनौती
 दी

 है
 ।

 मैंनें  प्राक्कलन  समिति  की

 कार्यवाही  के  विवरणों  a  उद्धरण  दिय ेथे  जिनमें  यह  कहा  गया  है  कि  जहां तक  सरकारी  उपक्रमों

 के  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  हूं  संतुलन  पत्रों
 से

 स्थिति  अच्छी  नहीं  मालूम  होती ।  मेँ  जानता  हूं  संतुलन

 पत्र में  fart  के  कारखाने  के  सम्बन्ध में
 जो  जानकारी है  वह  ठीक  मेंने  उसे  भ्र पूर्ण  कभी  नहीं

 कहा  |  मैंने  इतना  ही  कहा  था  किਂ  प्राक्कलन  समिति  ने  कहा  हैं कि  जहां  तक  संतुलन  पत्रों  का  सम्बन्ध

 है  राज्य के  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  जानकारी  उचित  समय पर  उपलब्ध  नहीं  होती  ।  माननीय

 सदस्य नें  जो  सुन्दरी  के  कारखाने के  संतुलन  पत्र का  संकेत  किया  उसका  अथ  यह  नहीं  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  की  प्रत्येक  प्रौद्योगिक  इकाई  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  यदि  माननीय सदस्य  इससे

 नकार  क्र  सकते  हों तो  में  कल  उनके  साथ  बैठ  कर  विचार  विनिमय  कर  सकता  F  ।

 श्री  फिरोज़  गांधी
 :

 में  स्वीकार  करता  हूँ  ।

 fait  जी०  डी०  सोमानी  :  मेरा  कहना  यह  हे  कि  are
 भी

 सरकार
 की  विभिन्न  व्यापार  संस्थाओं

 के  सम्बन्ध में  विस्तृत
 संतुलन  पत्र  उपलब्ध

 नहीं  हें
 ।  इसलिये  सुझाव  यह  था  कि  सरकार an  से

 ऐसे  संतुलन
 पत्रों  के  बनाने  की  व्यवस्था  करें  ताकि  लोक-सभा

 को  इन
 उपायों  के  सम्बन्ध  में  उचित

 समय पर  उचित  जानकारी  उपलब्ध हो  सके  ।

 श्री  बी०  पी०  नायर ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  ब्र  कार्यों  की  बहुत  निन्दा  की  ।  ऐसे  कार्यों  का

 पक्ष  कोई  भी  नहीं  लेगा  ।  मैं  स्वयं  भी  निन्दा  करने  में  पीछे  नहीं  हूं  ।  परन्तु  एक  बात  माननीय  होगी

 इन  बारे  कार्यों  के  कारण  ही  गेर-सरकारी  क्षेत्र पर  इतने  कानून  लाद  दिये  गय ेहं  कि  उसके  चारों  अर

 एक  जाल  सा  बन  गया  है  ।  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  भाग  क  मर  कार्यों के  कारण  ही  इतने  कामत

 बनायें  गए  हैं  जितने  में  अन्यत्र  कहीं नहीं  हं  ।  इसलिये  श्री बी  पी०  नायर  का  यह  कहना  कि

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  स्वतन्त्र  छोड़  दिया  गया  है  सही  नहीं  हैं  ।

 इसलिये मेरा  कहना  है  कि  जहां तक  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  दोषों  का  सम्बन्ध  है  उनको  दूर

 करने के  लिये  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा है  ।

 सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  कि  उसके  मूल्य  नहीं  हुए  हैं  ।  संभवतः  माननीय

 सदस्य  को  यह  ज्ञात  नही ंहै  कि सरकार  स्थानीय  इकाइयों  के  मूल्य  से  oy  प्रतिशत  अधिक  मूल्य

 पर  बाहर  से
 से  सीमेंट  मंगा रही  हैं  ।

 सीमेंट  उद्योग  पर  जो
 धिक

 मूल्य  रखने  का  आरोप

 ccd  झंप्रेजी  में



 २३०६  आद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  १४  १९५६
 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुवित के  बारे में  संकल्प

 जी०  डी०  सोमानी ]

 लगाया  वह  व्यथ  हे  वास्तव  कुछ ही  समय  पूर्व  प्रतीक  gam  ने  मलय  निर्धारण के

 की  जांच
 की  थी  कौर  मूल्य के  सम्बन्ध  में  उसकी  सिफारिशों के  arene  जो  बाद  में  सरकार  द्वारा

 आर  भी
 कम  कर

 दिया  इस  उद्योग  को  भुगतान  किया  जा  रहा  इसलिये  सीमेंट  उद्योग पर

 अनुचित  मूल्य  रखने का  आरोप  लगाना  ठीक  नहीं  है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  जो  कुछ  कहा  है  में  उसके  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  शब्द  कहूंगा  ।  उन्होंने

 wt  बजट  भाषण
 में

 उचित  सावधानी  बरतने  a  भ्रनुसंधान  दल  बनाने  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ

 कहा में  उसका  स्वागत  करता हूं
 ।  परन्तु  इस  प्रस्ताव

 को  मेंने  इसलिये  प्रस्तुत  किया है  कि  जहां

 तक  इन  प्रनुसंघान  दलों  का  सम्बन्ध  वे  भावी  उपक्रमों  के  लिये  हैं  ।  जहां  तक  भूतकाल का  सम्बन्ध

 हे  हमें  विभिन्न  प्रौद्योगिक  व्यापार  संस्थाओं  के  कार्यकरण  से  प्राप्त  wana  से  शिक्षा  लेनी  है  ।  इसलिये

 यह  श्रावक हूं  कि  हम  समस्त  दोषों  कौर  कमियों  को  मालम  करें  भर  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 एकाधिकार
 प्रौढ़

 संरक्षण
 का

 भी  उल्लेख
 किया  गया  ।  में  महसूस करता  हूं  कि  संरक्षण  दिया

 जाता  परन्तु वह  थोड़े  ही  समय  के  लिये  दिया  जाता  है  ।  जहां  तक  एकाधिकार  का  संबंध  वह
 तो

 स्थायी होनें  जा  रहा  हूं  ।  इसलिये  वह  तुलना  शअ्रनियमित है

 जहां तक  राष्टीय  संसाधनों  का  उचित  ढंग  से  प्रयोग करने  का  सम्बन्ध मैं  पहले  ही  कह

 चका  हूं  कि  में  गैरसरकारी  भ्र  सरकारी  क्षेत्रों के  विस्तार  क्षेत्र  र  कार्यों  के  प्रश्न की  जांच  कर

 चका  हैँ  ।  उनके  कार्यकरण  के  सिद्धान्तों  का  निर्णय  योजना  आयोग  कौर  लोक-सभा  करेंगी  |  इसलिये

 वित्त  मंत्री  ने  जो  यह  कहा  कि  राष्टीय  संसाधनों  का  प्रयोग  देश  के  हित  के  लिये  किया  में  उससे

 सहमत हुं
 ।

 जहां  तक  सरकारी  प्रो  गर-सरकारी क्षेत्रों  के  विस्तार  क्षेत्र  प्रौढ़  कार्यकरण  का  सम्बन्ध

 मे  र  कल्प  का  यह  प्रयोजन  नहीं  था  प्रौढ़  न  जो  बातें  मेंने  अभी  कहीं  उनका  ही  यह  प्रयोजन  हैं  कि  किसी

 प्रकार का  सीमांकन  किया  जाय  ।  वह  स्वधा  भिन्न  set  हैं  ।  जहां  तक  सामान्य  व्यापारी  लोगों का

 सम्बन्ध में  इतना  ही  कहूँगा  कि  मेंने  गत  पर  वित्त  मंत्री  से  प्रस्ताव  किया था  जब
 बीमा

 विधेयक  की चर्चा  हो  रही  थी  ।  इसलिये  जब  मेंने  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  जांच  कराने  में  हिचक  नहीं

 की  है  तो  यह  कहना  व्यर्थ  हैं  कि  मेंने  यह  नहीं कहा  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र की
 जांच

 की  जाय  ।  में

 oat  भी  कहता हूं  कि  गैरसरकारी  क्षेत्र
 को

 न  कार्यों  की  किसी  भी  प्रकार  की  जांच  का  तनिक  भी
 डर

 नहीं हैं  ।  हम  ऐसे  प्रत्येक  कदम  का  स्वागत  करते  हें  जो  सरकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  उद्योगों

 के  कार्य की  जांच  करने  के  लिये  उठाये  wea  भआ्राष्या है  कि  ऐसी  जांच के  परिणाम  स्वरूप  ग़र

 सरकारी  क्षेत्र  की  प्रशंसा  ही  होगी  ।

 मझे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  ह  चंकी  संकल्प  का  विरोध  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोधिया क  नाम  में  एक  संशोधन  हूं  जिस पर  में  मतदान  लूंगा
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  जो  श्रस्वोकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  मूल  संकल्प  पर  मतदान  लूंगा
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  श्री  जी०  डी०  सोमानी का  जो  कन्ट्रोल  कौर  राज्य  सरकारों  के

 औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  तथा  बहु प्रयोजनीय  परियोजनाश्रों  के  मुख्य  पहलुओं

 की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  किये  जाते  के  सम्बन्ध  में
 ९

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 मल  अंग्रेजी  में



 १४  REX  २३०७.

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बारें  में  संकल्प

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 4.0  सभा  की  राय  है  कि  देश  के  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  सरकार  को  कार्यवाही
 प

 करनी  चाहिये  ।

 श्रीमान  के  क  ह  +.  ०»

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  अगले  दिन  जारी  रखेंगे  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  १६  PENG  के  साढ़े  दस  aw  तक  के  लिये  स्थगित

 हुई ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 १४  VeXE | |

 पृष्ठ

 अल्प  सूचना  प्रश्न  के  उत्तर  की  शुद्धि  RVq—KR

 उत्तर  प्रदेश  बिक्रीकर  श्रध्यादिश  के  बारे  में  १२  FeUg  कौ  एक  अल्प

 सूचनाश्रइन  के  प्रश्नों  के  उत्तर  का  स्पष्टीकरण  करते  हुए  वित्त

 मंत्री  ने  एक  दिया  |

 २२६२-८७ अनुदानों की  मांगों

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  सींगों  पर  कौर  आगे  चर्चा

 जारी  रही  ।
 चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई

 ।

 गैर-सरकारी
 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  २२९८७४-८८५८

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gat  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  का  संकल्प  1.0  कृत  ..२२८८-२३०६

 औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के

 बारे  में  श्री  जी०  डी०  सोमानी  के  संकल्प  पीआर  न्य  चर्चा  समाप्त  हुई ।

 संकल्प  अस्वीकृत  |

 गेर-सरकारो  सदस्यों  का  संकल्प  विचाराधीन  २३०७

 बैंको ंके  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी ने  एक  संकल्प

 प्रस्तुत  किया
 ।

 चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई
 ।

 १६  १९५६  के  लिये  कार्यावलि

 वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्रालय  तथा  शिक्षा  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की

 मांगों
 पर  चर्चा

 ।
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